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 श्रीमती  रेणुका

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नवीनतम  जानकारी के  श्रतुसार  ब्रिटिश  अमरीकी  जर्मन  मंडियों  में  पूर्व

 की  ate  लंका  की  चाय  औसतन  किन  मूल्यों  पर  दी  जा  रही  है  ;

 क्या  उन  झांकड़ों से  १  १९६२  को  कलकत्ता  में  दिये  गये  भारतीय  चाय

 च्  के  इस  वक्तव्य  का  समर्थन  होता  है  कि  विस्व  की  मंडी  से  भारतीय  चाय  मूल्य  अधिक  होने  के

 कारण  हटती  जा  रही  है  ;

 यदि  तो  भारतीय  चाय  का  उत्पादन  व्यय  कम  करने  कौर  इसे  विश्व  मंडी  में

 योगिता  के  लिये  अधिक  समर्थ  बनाने  के  लिये  क्या  पग  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तरराष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सुभाष  :  से

 सभा  पटल  पर  विवरण  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 लन्दन  की  नीलामी  में  की  दरों  के  भ्रनुसार  चाय  बेची  जाती  है  ।  चाय  बाजार

 की  ताजा  रिपोर्ट  के  अनुसार  श्री  लंका  कौर  भ्र फ़ीका  से  जाने  वाली  चाय  की  औसत  हमलों

 fit°  To

 भ्र  R82

 दक्षिण  भारत  े  RK

 श्री  लंका  Qo, Wy १७

 श्रमिक  2,08
 a  अ

 मूल  wat  में

 घ  १७

 2245  Ai



 अश्रप  उत्तर

 अमेरिका और  जर्मन  के  बाजारों  में  स्टैंडर्ड  नीलामी  नहीं  हैं  कौर  औसत  प्राप्त  प्राप्त  नहीं  किये

 जा  सकते हैं  ।

 आंकड़ों  से  यह  निष्कर्ष  निकालता  सही  नहीं  होगा  कि  भारतीय  चाय  मूल्य  श्रमिक

 होने  के  कारण  fara  के  बाजार  से  हटती जा  रही  चाय  जिन  कीमतों पर  बिकती है  वे

 बातों  के  साथ  किस्म  तथा  समय  समय  पर  व्याप्त  मांग  की  प्रवृत्ति  पर  निरभर  है  ।

 नवीनतम  आंकड़ों  के  अझ्रतुसार  ब्रिटेन  ate  भ्र मे रिका  को  किये  जाने  वाले  निर्यात  में  वृद्धि  तथा

 पश्चिम  जर्मनी  में  यथावत  स्थिति  प्रकट  होती  है  ।

 वैसे  किन्हीं  विशेष  उपायों  का  विचार  तो  नहीं  है  किन्तु  सरकार  इन  प्रवृत्तियों  का

 निरन्तर  अध्ययन  कर  रही  है  ।  गवेषणा  पूरी  मात्रा  में  उर्वरक  चाय  के  पुराने

 पौधों  को  फिर  से  रोपने  के  माध्यम  के  उत्पादन  लागत  में  कमी  करने  के  लिये  समुचित

 सुविधाएं जुटाई  गई  हैं  ।  इनके  भ्र ति रिक्त  चाय  को  अधिक  प्रतिस्परद्त्मक  बनाने  के  लिये

 कतानुसार  राजकोषीय  उपाय  भी  किये  जाते  हैं  ।

 गजनी  प्र०  चे  बसता  विवरण के  भाग  से  प्रकट  होता  है  कि  उत्तर  में  मात्रा  बताई

 गई  है  जबकि  मेरा  प्रश्न  के  बारे  में  भिन्न  है  ।  इस  बात  को  दृष्टिगत  करते  हुए  कि  श्रीलंका

 की  चाय  की  भारत  की  चाय  से  कड़ी  प्रतिद्वंदिता  है  मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  श्रीलंका  सरकार

 ने  उनके  उद्योग  को  ऐसी  कौन  सी  सुविधाएं  दी  हैं  जो  हमारी  सरकार  ने  हमारे  उद्योग  को  नहीं

 दी

 pat  मनु भाई  दाह
 :

 यह  दो  प्रशन  सेधा  भिन्न  हैं  ।  चाय  के  बारे  में  कीमत
 की

 तुलना  नहीं  की

 जा  सकती है  ।  श्राम  शिकायत  यह  है  कि  हमारी  चाय  श्रीलंका  श्र  भ्रमण  देशों  की  चाय  से  श्रमिक

 महंगी है  ।  इसलिये  श्रीलंका  से  हमारी  तीब्र  होड़  है  ।  जहां  तक  उत्पादन  सम्बन्धी  सुविधाओं  का

 wet  इस  उद्योग  को  हम  अनेक  सुविधाएं  दे  रहे  हैं  ।  ५  करोड़  रुपये  तक  पौधों  को  पुनः

 रोपना  कौर  २  करोड़  रुपये  तक  किराया  खरीद  मशीनें  ।  माननीय  सदस्य  इन  सब  बातों  से  पूर्ण

 परिचित हैं  ।

 pelt  रामेश्वर  टांटिया  :  विवरण  से  प्रकट  होता  है  कि  दक्षिण  भारत  की  चाय  ३  शि०  ६  पृ०

 पर  बिकती  है  ate  श्रीलंका  की  चाय
 ४  दि०  १०  Fo  पर  |  जलवायु  में  समानता  होने  पर  भी  दक्षिण

 भारत  att  श्रीलंका  की  चाय  में  इतना  अ्रधिक  were  क्यों  है  ?

 सुभाष  शाह  :  ऐसा  नहीं  हैं  ।  श्रीलंका  में  उस  देश  में  दोनों  क्षेत्रों  का  aaa

 है  जो  तामील  सीमा  के  निकट  है  वहां  उच्च  स्तरीय  क्षेत्र  हमारी  झा साम  की  चाय  के  समान

 ही  चाय  के  बारे  में  श्रीलंका  की  चाय  का  भरोसा  लिया  जाता  है  ।  उत्तर भारत  की  चाय

 श्रीलंका  की  चाय  से  श्रेष्ठ  नहीं  है  ।  दक्षिण  भारत  में  यह  कुछ  भ्रमणी  है  ।

 श्री  प्र०  चं०  मजदूरों  की  वेतन-वृद्धि  का  उत्पादन  लागत  पर  प्रभाव  पड़ता है

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  चाय  मजूरी  बोर्ड  की  सिफारिश  के  sare  लागत-विधि

 के  प्रतिकर  स्वरूप  चाय  उद्योग  को  वित्तीय  सहायता  देने  का  विचार  रखती  है  ?

 श्री  च्  शाह
 :

 वित्तीय  सहायता  की  बात  सदैव  उचित  नहीं  होगी  ।  इस  उद्योग  हे

 सब
 WITH —

 सहायता  दी  जा
 रही  है

 ।

 fat  अंग्रेजी  में
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 क  सावित्री  निगम
 :

 हमारी  चाय  दूसरे  देशों  की  चाय  का  विदेशी  बाजार  में  मुकाबला

 C  सके  तथा  उसकी  उत्पादन  लागत  कम  हो  सके  इसके  लिये  भारत  सरकार  ने  कौर  क्या  कदम
 क

 उठाये  हैं
 ?  ्

 श्री  मनु भाई  वे  कदम हैं  vars  प्रतीक  मात्रा  में  किराया  खरीद  मशीनें  देकर

 चाय  बागानों  का  श्राथुनिकीकरण  करना  ।  हम  कृत्रिम  सिचाई  उपकरण  के  रूप  में  भी  सहायता

 दे  रहे  हैं--यह  चाय  को  खेती  की  दिशा  में  नवीन  प्रगति  है  ।  चाय  की  उत्पादन  लागत  कम

 के  लिये  यह  सब  कदम  wera  जा  रहे  हैं  ।  विदेशों  में  चाय  के  प्रोपेगेंडा  पर  भी  हम  काफी  ह्

 रहे  हैं
 ।

 हम  कुछ  प्रचार केन्द्र
 भी

 खोल  रहे  चाय
 बोड़े

 के  सभापति  हाल  ही  में  श्रास्ट्रेर
 थे  जहां  से  वह  कल  लौटे  हैं  ।  भारतीय  चाय  की  विदेशों  में  बिक्री  बढ़ाने  के  लिये  हम्

 र
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 रकार  को  जो  योजना  अर्स  हुई  हैं  या  जिन  पर  वह  विचार  कर

 रही
 है

 उन यौरे  क्या  हैं  ;

 य  ि  गत  प  किया  दे  कि

 1  इस्पात  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्र०
 कह  )  लगभग  ४९

 टन
 कुल  क्षमता  वाली  अठाईस  योजनाएं  स्वीकार  की  गई  हैं  ।  उनका  समय  पर  पूरा  होना  दिदेर्दा

 का  उपलब्ध  होना  यंत्र  कौर  मद् नोन ों  के  भारतीय  निर्मितियों  की  क्षमता  इत्यादि  पर  निर्भर  e  !

 सरकार  के  सामने  पचास  प्रस्ताव  हैं  ।

 कच्चे  माल  की  रेल  परिवहन
 क्ष  ह

 मांग  श्र  पूति  और  योजना  अवधि  में  निर्धारित  लक्ष्य--सब  सम्बन्धित  मापदण्ड  प्राय  सब

 बातें  समान  रहने  पर  उद्योग  का  प्रदेशवार  समान  वितरण  भी  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 fat  भागवत झा  श्राज्ञाद  :  यह  प्रस्तावित  फैक्टरियां  स्थापित  होने  के  मैं  यह  जानना

 चाहता  हं  कि  सरकार  देश  की  आवश्यकता  पूर्ति  किस  प्रकार  करेगी
 ?

 इस्पात  te  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  :  हम  वर्तमान  उत्पादन
 से

 ही

 इसकी  पूति  करेंगे  ।  हम विश्ञेप रूप  द

 दी

 क्त

 देयों  ae

 का  प्रयत्न

 कर  रहे हैं  ।

 भागवत  झा  आजाद
 अ्राजकल  मांग  पूर्ति  में  कितना

 सच  नहीं  है
 कि

 मांग  बढ़  रही  है  ary  उत्पादन  उसके  समान  नहीं  है

 ?
 ee हत

 यां

 जी  में



 पद्  मौखिक  उत्तर  १६  ERR

 चि०  सुब्रहमण्यम  :  यह  सच  है  क  उत्पादन  मांग  की  समता  नहीं  कर  रहा  है  ।  इसका

 मुख्य  कारण  द्वितीय  योजना  में  लक्ष्य  को  कमी  है  किन्तु  परब हम  इसमें  वृद्धि  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  इन  २२  फैक्टरियों  में  से  सरकारी  ake  गर  सरकारी  उद्योग  क्षेत्रों  में

 कितनी  कितनी  हैं  ।  क्या  इनका  राज्यवार  ब्यौरा  मिल  सकता है
 ?

 श्री  चि०  सुब्रहमण्यम  :  ये  गैर  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  में  हैं  ।  मेरे  पास  राज्यवार

 आंकड़े  हैं  किन्तु  इन्हें  पढ़ने  में  काफी  समय  लगेगा  ।

 श्रव्य  महोदय  उसे  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जाये ।

 श्री  महेश्वर  नायक  :  इन  में  से  कितनी  फैक्टरियां  इस्पात  उद्योग  के  सहयोग  स्वरूप  स्थापित

 की  जायेंगी

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  जहां  तक  इस्पात  के  सहयोगी  उद्योगों  का  seq  है  इसका  चूने  के

 योग से  सम्बन्ध  है  ।  हम  आजकल  दुर्गापुर  भिलाई  में  उपलब्ध  चूना  काम  में  लेने  के  लिये

 प्रयत्न  कर  रहे  हैं  प्रौर  दो  या  तीन  सीमेंट  फैक्टरियां  इनसे  सम्बद्ध  कर  दी  जायेंगी

 ह्०  Mo  राव  :  क्या  कुछ  कठिनाइयो ंके  कारण  विद्यमान  फैक्टरियों में  फालतू

 क्षमता  का  प्रयोग  नहीं  किया  जा  रहा  है  और  यदि  तो  उन  में  सुधार  के  लिये  सरकार  क्या  कदम

 उठा  रही  है  ?

 चि०  सुब्रह्मण्यम :  मोटे  रूप  में  उत्पादन  क्षमता  लगभग  Co  प्रतिशत हे
 ।

 प्रतीक
 कच्चा

 माल  जुटा  कर  तथा  परिवहन  क्षमता  बढ़ा  कर  हम  इन  फैक्टरियों  में  उत्पादन  बढ़ाने  का  प्रयत्न  कर

 रहे  हैं
 ।

 pat  इमाम  लाल  सर्राफ  :  क्या  इन  २२  फैक्टरियों  में  जम्मू  प्रान्त  में  कालाकोट  पठानकोट

 के  समीप  चक्की  स्थित  फैक्टरियां  भी  शामिल  हैं
 ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  जी  इस  में  मैसेज  जब  एण्ड के ०  श्रीनगर

 भी  शामिल है  ।

 fat बड़े  :  क्या  मध्य  प्रदेश  में  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  कोई  सीमेंट  फैक्टरी  खोलने  का  सरकार

 का  विचार  है  are  नीमच  में  स्थापित  की  जाने  वाली  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  फैक्टरी  के  लिये  सरकार

 क्या  सहायता देगी  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  मध्य  प्रदेश  में  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  एक  फैक्टरी  को  लाइसेंस  दिया

 है--मैक्स  एसोसिएटेड  सीमेंट  कम्पनी  ।

 fat  यशपाल सिंह  :  मैं  यह यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  भारत  का  सब  से  बड़ा  कारखाना

 हैवी  एलीक्ट्रेक्स  का  हरिद्वार  में  कायम  gar  क्या  उसकी  ज़रूरियात को  मीट  करने के  लिये

 वहां  सीमेंट  फैक्ट्री  कायम  की  जायेंगी
 ?

 महोदय  यह  कार्यवाही के  लिये  सुझाव  है

 pet  लहरी  सिंह :
 मैं  जानना

 चाहत
 हूं  कि  व्यास  डैम  का  ख्याल  रखते  क्या उस  एरिया

 में
 कोई

 फैक्ट्री  खोलने  की  तजवीज़  है

 tra  it  में
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 महोदय  :  अगर  यह  सब  चीजें  छुक  एक  सेक्टर  की  हम  लेने  लगें  तो  कैसे  काम  चलेगा
 ?

 श्री  :  पंजाब  में  फैक्टरी  का  लाइसेंस  किस  पार्टी  को  दिया  गया  है  तथा  क्या  यह
 सच  है  कि  जिस  फर्म  को  लाइसेंस  दिया  गया  है  उसका  नाम  सरकार  ने  ब्लैक  लिस्ट  में  रखा  है

 ?

 torment  महोय  :  माननीय  सदस्य  ब्यौरे  में  जा  रहे  हैं  ।  दूसरा

 बोकारों में  इस्पात  कारखाना

 थी  स०  मो०

 श्री  मरार का

 श्री  सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी

 1२२१  श्री  लॉस  भवानी

 श्री  इन्द्रजीत गप्त

 श्री  दाजी

 श्री  सरज  पाण्ड्य

 श्री  विद्याचरण हर

 क्या  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 बोकारो  में  इस्पात  का  चौथा  कारखाना  स्थापित  करने  की  दिशा  में  aq  तक  क्या

 प्रगति  हुई  we

 क्या  अमरीकी  सरकार  ने  वचनबद्ध  सहायता  देने  का  अन्तिम  निश्चय  कर  लिया

 श्र  भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्र०  चं०  सेठी )  ate
 (

 marcia  fara  के  लिये  अमरीकी  एजेंसी  द्वारा  भेजे  गये  अमरीकी  इस्पात  तकनीकी  शारीरिक
 सर्वेक्षण दल  के  १९६३  के  प्रारम्भ  में  ग्र मरी की  एजेंसी  के  समकक्ष  रिपोर्ट  करने  की  ara  है  ॥

 तकनीकी  श्रारधिक  सर्वेक्षण  दल  द्वारा  रिपोर्टे  पेदा  करने  के  बाद  ही  परियोजना  के  लिये  श्रमिक  सहायता

 सम्बन्धी  यथार्थ  निर्णय  लिया  जायेगा  ।  इस  बीच  इस  स्थान  पर  प्रारम्भिक  कार्य  चल  रहा  है  और

 झावइ्यक  जमीन  प्राप्त  करने  के  लिये  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 गंदी  स०  मो ०  बनर्जी  :  नया  सरकार  ने  इस  बात  के  लिये  उपयुक्त  कदम  उठाये हैं  कि

 वर्तमान  संकटकालीन  स्थिति  के  कारण  इस  संयंत्र  की  स्थापना  के  कार्य में  रुकावट  नहो ं?

 खान  शर  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  1:  एक  बार  योजना का

 हो  जाने  पर  मुझे  विश्वास  हैं  अमेरिका  से  पर्याप्त  सहायता  मिलेगी  जो  विदेश

 मुद्दा  की  भी  व्यवस्था करेगा

 श्री  इन्द्रजीत क्  क्या  इन  समाचारों  में  कोई  सचाई  जो  समाचारपत्रों  में  छपे

 कि  अमरीकी  विश्लेषण
 बोकारो  में  वृहदाकार  यूनिट  स्थापित  करने  के  पक्ष  में  नहीं हैं

 तथा  वे  उसकी  शझ्रधिकतम  क्षमता  प्रतिशत  ३०  लाख  टन  से  अधिक  नहीं  रखना

 श्री  चि०  में  समाचारपत्रों की  भांति  अनुमान  पर  विश्वास नहीं  करता

 हु

 pat  कछवाय
 :  में

 जानना  चाहता  हूँ  कि  इस  कारखाने  की  स्थापना  के
 काम

 के  शुरू  होने की

 क्या  उम्मीद  हूं  ?

 मूल  wait में
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 श्री  fro  सुब्रह्मण्यम :  यह  चौथी  योजना  अवधि  के  दौरान  उत्पादन  आरम्भ  करेगा

 इसके  अन्तिम  रूप  प्राप्त  करने  तक  मैं  निश्चित  कार्यक्रम  तय  करने  की  स्थिति में  नहीं  हूँ  ।

 at  कछवाय :  हिन्दी  में  उत्तर  मिलना  चाहिये  ।

 गश्ध्यक्ष  चौथी  योजना  में  किसी  शुरू  हो  जायेगा |

 धी  भागवत  झा  श्राज्ञाव  ।  उनके  पुराने  जिन्हें  at भी  गया  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  इस्पात  सम्बन्धी  हमारी  आवश्यकता  को  दृष्टिगत  करते

 हुए  भ्रम रिकी  सरकार  को  यह  बताने  का  विचार  रखती  है  कि  तीसरी  योजना  अवधि  में

 ही  उत्पादन  प्रारम्भ  कर  दिया

 pat चि०  उन्हें  यह  बात  मालूम  हैरानी  मुझे  विश्वास  है  कि  निर्णय  करते

 समय  वे  इस  बात  का  ध्यान  रखेंगे  ।

 मुरारका  :  क्या  यह  सच  हैं  कि  अमरीकी  दल  के  नेता  श्री  एटिक  ने

 माननीय  मंत्रीजी  से  भेंट  की  थी  ax  उन्हें  बताया  कि  दल  के  निष्कर्ष  के  qa  यह

 करना दोष  है  ?

 tat  fro  जी  मैंने  प्रतिनिधि  मण्डल के
 नेता

 से  हाल  ही  में  चर्चा  की

 इस  स्थिति  में  ब्यौरा  बताना  उचित  नहीं  होगा  ।

 गंदी  विभूति  मिश्र  :  क्या  यह  सही  है  कि  बिहार  गवर्नमेंट
 ने  इस  कारखाने  को  जितनी

 जमीन  की  जरूरत  है  वह  बिना  कीमत  दें  यदि  हाँ  तो  फिर  जमीन  का  सवाल  क्यों

 उठाया  जाता  है  ?

 pat  fro  सुब्रह्मण्यम :  हम  प्रारम्भ  में  ४४०००
 एकड़  जमीन  प्राप्त  कर  रहे हैं

 कदाचित  उससे  कुछ  अधिक  की  श्रावइ्यकता  ati  इसकी  कीमत  भूमि  श्रषिग्रहण  एक्ट  के

 अनुसार  तय  की  जायेंगी  |

 fart  महोदय
 :

 क्या  यह  मुफ्त  दी  गई

 fat  चि०  सुब्रह्मण्यम :  जी  हम  इसकी  कीमत  दे  रहे  हैं  ।

 निर्यात  के  लिये  क्षेत्रवार संगठन

 1२२२.  श्री  विभूति  मिश्र
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या यह  सच  है  कि  विशेष  क्षेत्रों  सम्बन्धी  निर्यात  व्यापार  समस्याओं का  विशेष
 अध्ययन  करने

 के  लिए  सरकार  का  क्षेत्र-वार  संगठन  बनाने  का  विचार

 यदि  तो  यह  संगठन  कब  कौर

 इसके  मुख्य  कार्य  क्या

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई :
 i)  से

 (7)
 यह  भारत  सरकार

 के  किय  विचाराधीन
 है

 कमल  भ्रांति  में
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 पति  विभूति  मिश्र
 :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जब  यह  मामला  सरकार  के  विचाराधीन  हूँ  तो

 क्या  विभिन्न  स्टेटों  को  कौर  विभिन्न  स्टेटों  के  जिलाधीशों  को  लिखा  गया  हूँ  कि  वे  बतायें  कि

 उनके  यहां  कौन-कौन  चीजें  बाहर  भेजने  लायक  उनकी  लिस्ट  दें
 ?

 fart  मनु भाई  इससे  इस  सवाल  का  कोई  मतलब  नहीं  ह्  इसमें  तो
 विदेशों  के

 एक्सपोर्ट  को  ध्यान में  रख  कर  देश  को  चार  पांच  हिस्सों में  बांटने  की  बात  शीघ्र ही

 इन  विभिन्न  क्षेत्रों  के  लिये  निदेश  व्यापार  के  प्रादेशिक  निदेशक  नियुक्त  किये  सवाल

 यह  है  ।  इसका  देश  के  जिलों  और  उप-जिलों से  कोई  सम्बन्ध  नहीं

 श्री  विभूति  मिश्र  मेरा  सवाल  यह  है  कि  सरकार  स्टेट  गवर्नमेंट्स  से  कौर  स्टेट  गवर्नमेंट

 ने  अपने  aa  जिला  अधिकारियों  से  यह  पूछा  कि  वे  बतायें  कि  उनके  यहां  कौन-कौन  सी

 खोजें  बाहर
 भेजने

 लायक

 fat  मदुराई  यह  तो  सब  चलता  ही  ह--विदेश  व्यापार  का  प्रदेशवार  वितरण

 at  उसकी  व्यवस्था यह  दुनिया  के  विभिन्न  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित  है  ।  हम  इन्हें  विदेश  व्यापार

 के  प्रादेशिक  निदेशकों  के  ada  तीन  या  चार  जोन  में  संगठित  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  है ं।

 एक  लेटिन  अमेरिका  ्र  water  के  दूसरा  ब्रिटेन  श्र  यूरोपीय  इकानामिक

 तीसरा  पूर्वी  यूरोपीय  देशों  तथा  wer  क्षेत्रों  के  लिये  ate  चौथा  एशिया  तथा

 wy  मध्यपूर्व  देशों  के  लिये ।

 सावित्री  जब  माननीय  मंत्री  को  इस  प्रकार  के  संगठन  की  उपयोगिता

 से  विश्वास  है  तो  फिर  इसकी  स्थापना  में  देर  क्यों  की  जा  रही  यद्यपि इसकी  घोषणा

 कर  दी  गई  है  किन्तु  at  तक  उसकी  स्थापना  नहीं  की  गई  है  ?

 श्री  मनु भाई  इसमें  कोई  देर  नहीं  हुई  उपयुक्त  व्यक्तियों  की

 तलाश  हम  विदेश  व्यापार  के  प्रादेशिक  निदेशालयों  का  उत्तर  दायित्व  संभालने  के  लिये

 ज्वाइंट  सेक्रेटरी  के  पद  वालें  व्यक्ति  चाहिये  ।  वाणिज्यिक  जानकारी  कौर  विदेश  व्यापार
 सम्बन्धी  विशेष  योग्यता  सम्पन्न  व्यक्तियों  को  ढूँढना  आसान

 काम  नहीं  हम  इन्हें  ढंढने
 का  प्रयत्न  कर  रहे  है ं।

 श्री  sare  लाल  सर्राफ
 :  निर्यातकों  कौर  निर्यात कर्ता  फर्मों  का  पंजीकरण  प्रदेशवाद

 अथवा  के  अनुसार

 श्री  सुभाष  शाह  यह  प्रदान  सबंधी  पृथक

 लोहा  कौर  इस्पात  वितरण  प्रगति

 +

 (  श्री  भागवत  झा  आजाद
 :

 श्री  भक्त  दर्शन

 1२९२४.  थ्री  प्र०  बच्

 थी  यलमन्डा
 थो  बिशन  चख  सेठ

 सक  ए ालणणणणणाा  क  a.

 मिल  श्रंप्रेजी  में



 GRY  मौखिक  उत्तर  दास  १६  १९६६२

 श्री  था

 श्री  यदा पाल सिह
 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर

 |  श्री  इन्द्रजीत गुप्त

 Left  सुरेन्द्र नाथ  द्विवेदी

 इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 Fat  लोहा  झर  इस्पात  वितरण  की  वर्तमान  प्रणाली
 का  पुर्णतया  wade

 करने  के  लिए  सुझाव  देने  के  लिये  सरकार  ने  कोई  समिति  नियुक्त  की  है  ;  atk

 क्या  सरकार  का  इरादा  थोक  खरीदारों  द्वारा  उत्पादक  से  सीघे  माल  खरीदने

 की  प्रणाली  को  शीघ्र  लाग  करनें  का

 कौर  भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्र०  चे  सेठी )  जी

 नियंत्रण  att  योजना  बनाने  की  वर्तमाण  पद्धति  का  पुनरावलोकन करने  के  लिये

 समिति  के  रिपोर्ट  पेशा  करने  पर  इस  विषय  पर  विचार  किया  जायेगा
 ।

 toil  भागवत  झा  क्या  सरकार  ने  यह  अनुभव किया है ह. | किया  है  कि  विवरण  की  वर्तमान

 पद्धति  से  बड़ी  अ्रड़चन  पैदा  हो  गई  है  जिसके  फलस्वरूप  न  केवल  कुछ  व्यक्तियों  ने

 कुछ  राज्य  सरकारों  ने  भी  अपने  कोर्ट  नहीं  उठाये  ।

 कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  (sit  fro  :
 जी  वितरण  की  वर्तमान

 पद्धति  में  कठिनाइयां  arg  इसीलिये  हमने  एक  समिति  नियुक्त  की  मुझे  पदा है

 कि  इस  पद्धति  का  पुनर्गठन  करना  सम्भव  होगा  ।

 fat  भागवत झा  क्या  सरकार  इस  पद्धति  के  दोषपूर्ण  होने  के  कारण  ही  नहीं

 बल्कि  इस  कारण  भी  इसमें  परिवर्तन  करना  चाहती  है  कि  यह  बढ़ती  हुई  मांग  को  पुरा  करने

 में  नहीं

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  पहली  बात  तो  है  कि  इस  संगठन  के  पास  वितरण का  कास

 बहुत  बढ़  गया  पहले  लगभग  १०  लाख  टन  का  वितरण  होता  था  ।  WA  हम  स्वयं  ४०

 लाख टन  उत्पादन  करने  लगेंगे  शर  कुछ  माल  का  हम  आयात  भी  कर  अत

 संगठन  के  काम  को  इस  दृष्टिकोण  से  देखा  जाना  चाहिये  शौर  शायद  वर्तमान  आयात  का  भी

 इस  पर  प्रभाव  पड़गा  |

 tot भक्त  दीवान  :  जहां  तक  मैं  समझता  हूं  कि  प्रतिरक्षा  युद्ध  सामग्री  कारखाने  भी  इस

 बात  की  शिकायत  करते  wee  कि  उन्हें  इस्पात  मिलने  में  बहुत  देर  हो  जाती  1  क्या  इस

 दिशा  में  भी  कोई  विशेष  उपाय  किये  गये  हैं
 ?

 tat  चि०  सुब्रह्मण्यम
 शिकायत  तो  लगभग  हर  आदमी  करता  रहा  है  पर  जहां  तक

 ee  युद्ध  सामग्री

 कारखानों का  सम्बन्ध  हूँ  इसकी  श्रावश्यताद्रों  को  विशेष

 जाती
 दी  जाती  है  बौर

 उसकी  जरूरत  को  शीघ्र  से  शीघ्र  पुरा  किया  जायेगा  ।

 ee
 ea
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 aft  यशपाल fag  :  क्या  यह  सही  है  कि  कलकत्ता  में  जो  भ्रामरी  एंड  स्टील  कंट्रोलर का
 बितर  है  वह  एक  इप्पीरियलिस्ट  दफ्तर है  कौर  वह  art  भी  हमारी  ज़रूरियात  पूरी  नहीं

 करता ।  क्या  डिस्ट्रिक्ट  लेवल  पर  या  स्टेट  लेविल  पर  इस  तरह  के  दफ्तर  कायम  करने  का

 इरादे  है  ।

 श्री  प्र०  do  कलकत्ते के  अलावा  बम्बई  मद्रास  कौर  दिल्‍ली  में  रीजनल

 इनके  अलावा  और  कोई  दफ्तर  खोलने  का  add  प्रोग्राम  नहीं

 statins,  श्रनुज्ञप्तियों का  जारी  किया  जाना

 +

 श्री

 र  श्री  रवीन्द्र  वर्मा  |,

 |  श्रीमती  सावित्री  निगम  :

 श्री  स०  मो०  धर्मो

 थी  उमा नाथ :

 ait  तुलसीदास  जाधव :

 1२२४५.  श्री  fao

 |  श्री aa
 तु

 |  श्री  बैरियर

 at  विद्याचरण saa

 श्री  बसुमतारी

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार
 श्री  श्र०  aro  विद्यालंकार

 |  थी  महेश्वर  नायक  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २२  १९६२ के  तारांकित  wat  संख्या  श्र

 उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  महलनोविस  समिति  द्वारा  अपने  प्रतिवेदन  को  अन्तिम  रूप  दिये  जाने से

 पूर्व  उन्हें  औद्योगिक  फर्मों  weet  उद्योगपतियों  जारी  की  गई  श्रनुज्ञप्तियों  का

 दिया  गया

 जो
 लोग  पहले  से  बहुत  से  उपक्रमों  के  स्वामी  या  प्रबन्धक  हैं  उन्हें  थे  भ्रनुज्ञप्तियां

 जारी  करने  की  वास्तविक  प्रक्रिया  पर  कोई  प्रतिबन्ध  है  ;

 हि
 क्या  गत  दो  वर्षों  में श्रौद्योगिक फर्मों श्रौर ; उद्योगपतियों फर्मों  कौर  को  जारी की  गई

 श्रतुज्नप्तिय ों  का  विश्लेषण सभा पटल पर रखा सभा  पटल  पर  रखा

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  (att  कानूनगो  )  rr °  जी

 महल नवीस  समिति  की  रिपोर्ट  oat  तैयार  होनी

 जी  नये  लाइसेंस  जारी  करते  समय  १९५६ के  नीति  सम्बन्धी

 संकल्प के  उपबन्धों  काम  wag  ध्यान  रखा  जाता  है  जिसमें  विशेष रूप  से  इस  बात  पर  जोर  दिया

 गया  हैकि  विभिन्न  क्षेत्रों  में  गर  सरकारी  एकाधिकार कौर  आधिक  wed  कुछ  थोड़े  से

 के  हाथ  में  न  चली
 इस  नीति  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  अनेक  बड़े-बड़े  उद्योगों  में  नये
 ह

 मूल  झंप्रेजी  में
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 कारखाने  खोलने  के  लाइसेंस  केवल  नये  व्यक्तियों  कोही  दिये  जाते  प्रायः  सरकार  गह

 भी  पसन्द  नहीं  करती  कि  कोई  कम्पनी  अपने  कारबार  से  सम्बन्ध  न  रखने  वालें  क्षेत्रों  में
 अपनी  दिखायें  खोले

 गत  दो  वर्ष  में  देश  की  बड़ी  बड़ी  व्यापारिक  फर्मों  को  गये  लाइसेंसों का

 विश्लेषण  तैयार  किया  जा  रहा  ह  और  तैयार  होते  ही  उसे  सभा-पटल पर  रख  दिया

 श्री  मुरारका
 :

 क्या  महलानोबिस  समिति  ने  उनके  मंत्रालय  से  कुछ  जानकारी  मांगी
 थी

 झर

 यदि  तो  क्या  वह  जानकारी  समिति  को  दी  जायेंगी  ?

 salt  :  उन्होंने  जानकारी  मांगी  थी  ।  उस  में  से  कुछ  दे  दी  गई  है  कौर  कुछ  Mh  देनी

 बाकी है  ।

 fet  मुरारका
 :

 सभा  में  कुछ  दिन  पहले  हमें  बताया  गया  था  कि  यह  समिति  अपना  प्रतिवेदन

 दिसम्बर  में  पेदा  करदेगी  ।  परन्तु  यदि  यह  जानकारी  जल्दी  नहीं  दी  गई  तो  क्या  समिति  के  काम  में

 बाघा  नहीं  पड़ेगी ?

 श्री  कानूनगो  :  जी  अन्तिम  निर्णय  लिये  जाने  से  पूर्व  पुरी  जानकारी  तो  नहीं  परन्तु  कुछ
 अवद्य दे  दी  जायेंगी

 fet  बसुमतारी :  क्योंकि  यह  समिति  विवाद  का  विषय  बन  गई  तो  क्या यह  समिति

 सरकार  के  निर्देश  पदों  का  अनुसरण  कर  रही  है
 ?

 fait  कानूनगो :  निश्चित  रुप  से
 ।

 परन्तु  मेरा  समिति  से  कोई सम्बन्ध  नहीं  है  इसलिये  पूर्णतया

 सें  इसका  उत्तर  नहीं  दे  सकता  |

 1  श्रीमती  सावित्री  निगम
 :

 प्रभी  seit  माननीय  मंत्री  ने  बताया  कि  इस  बात  की  पूरी  सावधानी

 रखी  जा  रही  है  कि  लाइसेंस  नये  व्यक्तियों  को  दिये  जायें  |  क्या  मैं  जान  सकता  हुं  कि  PEKL—KR

 में  नये  व्यक्तियों  को  कितने  प्रतिशत  लाइसेंस  दिये गये  हैं  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 में  बता  चुका  हूं  कि  भ्रध्यक्ष  के  निदेशानुसार  विश्लेषण  तैयार  किया
 जा

 रहा

 है  शर  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 श्री
 स०

 मो०  बनर्जी
 :

 गत  पर  इस  पर  राधे  घंटे  की  चर्चा  हुई  थी  शौर  प्रा पं  मंत्री

 महोदय  से  मामलों की  सूची  तैयार  करने  को  कहा  था  परन्तु  हमको  श्राज  भी  बताया  गया  कि  इसको
 तयार

 तै
 ह  ||

 किया  जा  रहा  है  ।

 कया  स्री  इस  सब  में  सभा  पाल  पर  रख

 वी

 जायेगी  यह  बहुत  जसी

 कानूनगो :  मेंने  भाग  का  उत्तर  दे  दिया  है  ae  अनुपूरक  प्रश्नों  के  कसता

 इसको  तैयार  किया  जा  रहा  है  और  दिसम्बर  के  मध्य  तक  यह  तैयार  होगा
 ।
 में  समझता  हूं  कि

 झागामी  सत्र  तक  यह  तैयार  हो  जायेगा  ।

 भी
 भागवत  झा  आजाद

 :
 क्या  यह  सच  है

 कि
 सरकार  ने  महला नो जिस  समिति  को  है

 कि  समिति  द्वारा  मांगी  गई  कुछ  जानकारी  सरकार  द्वारा  संभरित  नहीं  की  जा  सकी  थी  ?

 भी  कानूनगो
 :  जी  नहीं

 भ्रंग्रेजी  में
 ०. च



 ay  १८८४  मौखिक  उत्तर  Be

 mis  ia  a  लोहा  site  gene  dds

 +

 { att  रामेशवर  टांटिया |
 श्री  steer  बेंकंप्या  :

 २२६. <ृ  श्री  याम  लाल  सर्राफ

 बसुमतारी

 (sit  go  मधुसूदन  राव
 :

 क्या  इस्पात  भारी  उद्योग  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघ  सरकार  द्वारा  प्राप्त  प्रदेश  में  लौह  कौर  इस्पात  के  मध्यम  आकार  के  कारखाने

 की  स्थापना  के  प्रस्ताव की  जांच  के  लिये  नियुक्त  की  गई  विशेषज्ञ  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  है
 कि  जमशेदपुर  राष्ट्रीय  घातुकमिक  प्रयोगशाला  की  लौह-दोघट  भट्टी  कोठागुडम  के  खास  पास  के

 कुछ  चुने  हुए  स्थानों  के  कोयले  कौर  लौह  अयस्क  झर  चुने  की  जांच  की  जानी  चाहिये  ;

 यदि  शौर  उस  परीक्षा  का  क्या  परिणाम  निकला  ;  ak

 विशेषज्ञ  समिति  ने  उस  प्रस्ताव पर  क्या  अन्तिम  निर्णय  किया
 ?

 इस्पात  शौर  भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्र०  चं०  से
 are

 प्रदेश  सरकार  के  कहने  पर  जमशेदपुर  राष्ट्रीय  धातु  कार्मिक  प्रयोगशाला  में  श्रीधर  प्रदेश  में  स्थानीय

 रुप  से  उपलब्ध  कच्ची  सामग्री  पर  परीक्षण  किये  जायेंगे  परिणामों  से  मालूम  होता  है  कि  स्थानीय

 कच्ची  सामग्री  से  कच्चा  लोहा  मिल  सकता  है  ।  सरकार  द्वारा  स्थापित  टैक्नीकल  समिति  wa  श्रीनगर

 प्रदेश  सरकार से  प्राप्त  लाभदायक  उत्पादन  कौर  वैकल्पिक  स्थान  की  उपयुक्तता के  बारे  में

 कारी  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 ya  रामेश्वर  टाटिया  :  कया  अरन्य  बातों  की  भी  जांच  की  गई  है  ?  संयंत्र  का  आकार  क्या

 होगा ?

 कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  (sit चि०  क्षेत्र  में  उपलब्ध  देसी  कोयला  और

 लौह-भ्रामक का  परीक्षण  करने  का  विचार  है  ate  परीक्षण किये  गये  थे  ।  इसके  afar  हमने

 गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  दो  लाइसेंस  जारी  किये  हैं  ।  एक  १००,०००  टन  की  क्षमता  का  कच्चा  लोहा  बनाने

 का  होगा  ।
 इन  संयंत्रों  में  इसी  प्रकार  उत्पादन  होगा

 ।

 pat  रामेश्वर  टांटिया
 :

 क्या  सहयोग  के  लिये  उन्होंने  wea  देशों  से  कहा  है
 ?

 गयी
 चि०

 में  समझता  हूं  कि  इन  दोनों  लाइसेंसों  के  बारे  में  पूर्वी  जमनी  से  वह

 सहयोग  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।

 गप्पें  बैंक  सुब्बया  :  कया  यह  संयंत्र  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  राज्य  सरकार के  सहयोग  ले

 प्रारंभ  किया  जायेगा  श्र  भ्रमणा  यह  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  होगा
 ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम
 :

 जैसा  कि  मैंने  बताया
 दो

 लाइसेंस  जारी  किये  गये  परन्तु  प्राप्त

 प्रदेश  विकास  निगम  जो  कि  म्रान्घ्  प्रदेश  उपक्रम  हैं  में  एक  कौर  आदेशपत्र  मिला  है  ।  वह  इस  निगम

 का  एक  प्र्  होगा
 ।

 meetin

 मल  अंग्रेजी  में
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 शी  यदि  यह  जांच  लाभदायक  सिद्ध  हुई  तो  tr  सरकार

 में  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिये  कार्यवाही करने  का  है  ?

 fat  fro  जी  हां  ।  ऐसा  ही  विचार है  ।

 fait  sara  लाल  सर्राफ  :  अनुज्ञप्ति  धारी  )  war  संयंत्रों  को  कब  तक  स्थापित कर
 लगेंगे

 श्री  चि०  ये  लाइसेंस इस  वर्ष  अगस्त  १९६२  में  या  मई  १९६२  में
 जारी

 किये  थे  ।

 वह  विभिन्न  प्रविधिक  सहायता  के  लिये  सहयोग  मांग  रह  हैं  ।  में  नहीं  बता  सकता  हूं  कि  उत्पादन  कब

 तक  होगा  ।

 डा०  क०  ल०
 क्या  इस  क्षेत्र  में  इस्पात  कारखाने  की  स्थापना  में  मद्रास

 कलकत्ता
 को

 गोदावरी  नदी  में  जहाजरानी योग्य  बनाने  पर  विचार  किया  गया था  ?

 faa  महोदय  :  यह  एक  सुझाव है  ।

 लक्ष्मीकान्तम्मा  :  कच्चा  लोहा  कारखाने  के  लिये  दो  लाइसेंस  दिये
 जाने

 के
 कारण

 क्या  सरकार  ने  उस  राज्य  में  इस्पात  कारखाना  बनाने  पर  आगे  विचार  कर  लिया  है  ?

 fait  fro  सुब्रह्मण्यम :  ये  सभी  कच्चे  लोहे  के  कारखाने  हैं  इस्पात  कारखाने
 का

 प्रदान

 और  में  बता  चुका  हूँ  कि  क्षेत्रवार  उनकी  स्थापना
 की

 जांच  की  जा  रही  है  ।

 कपड़ा  मदीन  उद्योग

 +

 श्री  हाजी :

 भी  इज़्ज़त

 कया  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  कपड़ा  मशीन  उद्योग  का  वार्षिक  उत्पादन  क्या  है  ;

 इस  उद्योग  की  श्रिष्ठापित  क्षमता  है  तथा  उसका  विकास  करने  के  लिये  क्या  कदम

 उठाये गये  हैं  ;

 (7)  उसमें  से  कितनी  का  निर्यात  किया जा  रहा  है  ;  भर

 निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही है  ?

 इस्पात  भर  भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्र०
 चं०  सेठी )  )  पुर्जों  समेत

 कपड़ा  पीने  २६  करोड़  रुपये  की  देना  में  बनने  लगी  हैं  ।

 वर्तमान  वार्षिक  लाइसेंस  क्षमता  ४४  करोड़  रुपये  की  है  ।  कपड़ा  मशीन के  निर्माण
 के

 लिये  लाइसेंस  उदारता  से  दिये  जाते  हैं  ।  पूंजीगत  वस्तु झ्र ों  के  के  लिये  प्राथमिकता  दी  गई

 है  ।

 PERO 2,  १९६१-६२  तथा  १९६२-६३  TH)  gy  ११  लाख
 ३५.  ६१  लाख

 रुपये  तथा  १३.७२  लाख
 रुपये  की  मशीनों  का  निर्यात  किया  गया  था  ।

 or  arn  ee

 wast  में
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 कपड़ा  मशीनों  का  निर्यात  का  नियंत्रण  हटा  दिया हूं  ल  में  ही  विशेष  निर्यात

 हन  योजना  लागू  की  गई  है  ।

 श्री  दाजी  :  अधिष्ठापित  लाइसेंस  क्षमता  कौर  वास्तविक  उत्पादन  के  बीच  बड़ा  भ्रातृ

 होने  के  कारण  क्या  सरकार  ने  पता  लगाया  हे  कि  इस  उद्योग  द्वारा  पुरी  क्षमता  का  उपयोग  करने  के

 बारे  में  क्या  कठिनाइयां हैं  ?

 इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री
 चि०

 :
 कुछ

 पुर्जों  का  आयात  करना  है  परन्तु

 में  स्वीकार करता  हूं  कि  एसी  बहुत  बड़ी  अधिष्ठाता क्षमता  है  जिसका  उपयोग  नहीं  किया जा  रहा

 है  ।  इस  समय  ३३  प्रतिशत  अधिष्ठापित क्षमता  का  उपयोग  किया  जा  रहा है  ।  श्री  यह  जानने के

 लियें  कार्यवाही की  गई  है  कि  इस  योजना  वधि  के  अन्त  तक  ७७  से  ८०  प्रतिशत  क्षमता  का

 उपयोग कर  लिया  war  हैं  ।  च

 श्री  हाजी  :  इस  उद्योग  से  बहुत  निर्यात  होने  की  संभावना  थी  परन्तु  बहुत  कम  निर्यात  होने  के

 कारण क्या  हमने  सम्बन्धित  उद्योग  से  चर्चा  की  है  कि  इनको  वास्तव  में  क्या  सहायता  चाहिये  जिससे

 इन  मशीनों  का  निर्यात  शीघ्रता  से  बढ़ाया  जा  सके  ॥

 fet  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  हमारी  आ्रावइ्यकता  बहुत  ज्यादा  है  ।  हम  बहुत  थोड़े  निर्यात  की

 अ्रतुमति  दे  रहे  हैं  ।  मैँ  नहीं  समझता  कि  हम  यह  मशीनें  बड़े  पर  निर्यात  कर  सकते  हैं  क्योंकि

 तब  हमें पुनः  इन  मशीनों  का  ग्रा यात  करना  होगा  ।

 इज़्ज़त  गुप्त  :  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  प्रति  उत्तर  के  बाद  कितनी  विदेशी  मुद्रा  हमें
 कपड़ा  उद्योग  तथा  जट  कपड़ा  उद्योग  के  आधुनिकीकरण  तथा  विस्तार  की  मशीनों  पर  व्यय  करनी

 होगी  ?

 tat  चि०  सुब्रह्मण्यम  जूट  मशीनों  के  निर्माण  के  aias  हमारे  पास  नहीं  हैं  परन्तु  REqo-

 ६१  में  सूती  कपड़ा  मशीन  का  २३.  ३३  करोड़  रुपये  १९६१-६२ में  २६.६४  करोड़

 रुपये  तथा  FERR-43 F (aT aH) में  ११.३४  करोड़ रुपये  था  ।

 fat  रंगा  दोनों  वक्तव्यों  में  इतना  अवान्तर  क्यों  है  ।  एक  में  बताया  गया  है  हमारी

 दयकतायें  इतनी  बड़ी  हैं  कि  हमें  कपड़ा  मशीन  का  निर्यात  नहीं  बढ़ाना  चाहिये  कौर  दूसरे  में  बताया

 गया  है  कि  ३०  प्रतिशत  स्थापित  क्षमता  का  उपयोग  किया  जा  रहा  है
 ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  गेर  सरकारी  क्षेत्र  में  वास्तविक  कठिनाई  है  ।  हम  क्षमता  का  पूरा

 योग  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 fon  मुहम्मद  इलियास  :  क्या  सरकार  कपड़ा  मशीन  बनाने  वाले  कारखानों  को  वित्तीय

 सहायता दे  रही  है  भ्र ौर  क्या  को  कोई  रकम  दी  गई  है  क्योंकि  देश  में  कपड़ा  मशीन  बनाने

 वाले  सेवायों  में  यह  सब  से  बड़ा  है  यदि  तो  नये  विस्तार  कार्यक्रम  के  अधीन  कुल  उत्पादन

 क्या  होंगा
 ?

 छी  चि०  सुब्रहमण्यम  :  मेरे  पास  इस  के  झांकने  नहीं  हैं  ।

 श्री  रंगा  :  यह  गैर  सरकारी  उपक्रम  है  अथवा  सरकारी  उपक्रम  है
 ?  ड्  को  भ्र ति रिक्त

 जब  अधिष्ठापित  क्षमता  का  देश  की  बाजार  मांग  को  पूरा  करने  के  लिये  उपयोग  नहीं  किया  जा

 सकता  है  तो  मेरे  मित्र  इस  का  किस  प्रकार  उपयोग  करने  का  विचार  कर  रहे  हैं  ?  इसका  उपयोग

 करहा  ae  के  सिये  scar  किसी  प्र ौर नलाना  दो  जगाने  दै  सिये  उपयोग ee

 मिल  अंग्रेजी  में
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 झरी  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  माननीय  सदस्य  ने  वास्तविक  स्थिति  को  नहीं  समझा  है  ।  हमारी

 जरूरतें काफी  परन्तु  इस  पर  भी  पूरी  भ्रधिष्ठापित  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा

 है
 ।

 इसलिये  हम  उन  को  बारम्बार  कह  रहे  हैं  कि  पूरी  क्षमता  का  उपयोग  करें  जिस  से  उत्पादन  बढ़

 जाये  और  इन  मशीनों  का  हमारा  आयात  कम  हो  जायेगा  |

 fat  wo  wo  जेन  :  कपड़ा  मशीनों में  देसी  पुर्जे  कितने  होते हैं  तौर  कितने  पुर्जों

 किया  जाता  है  कया  देसी  पुर्जों  को  बढ़ाया जा  रहा  है  ?

 fat  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  हमारा  विचार  यथासंभव  देसी  उत्पादन  करने  का  है  ।  मैं

 कर  रहा  हूं  कि  इस  योजनावधि  के  तरन्त  तक  \9k  प्रतिशत  क्षमता  का  उपयोग  हो  जायेगा  |

 18  तुलसीदास जाघव  :  क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  उद्योगपतियों  जिन्होंने  कपड़ा  मनीष मे

 का  आयात  करने  अनुमति  मांगी  अपनी  मशीनों  को  बदलने  की  ~~)  नहीं  दी

 गई  है  ?

 fat  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  में  बता  चुका  हूं  कि  जितनी  विदेशी  मुद्रा  उपलब्ध  है  उतनी  मशीन

 का  आयात  करने  के  लाइसेंस  दिये  गये  हैं  ;  परन्तु  हमारा  प्रयत्न यह  होना  '  चाहिये कि  जहां  तक

 संभव  न  देवा  में  उत्पादन  बढ़ाया  जाये

 टाट  शादी का  निर्यात

 १२२८  श्री  मोहसिन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  जूट  मिलों  द्वारा  बनाये  गये  टाट  की  बहुत  बड़ी

 मात्रा  बिना  बिकी  पड़ी  है  कौर  यह  मात्रा  प्रतिवर्ष  बढ़  रही  है

 यह  सच  है  कि  विदेशों  में  टाट  की  मांग  प्रतिवर्ष  कम  होती  जा  रही

 है  ;

 सरकार  इस  मामले  में  क्या  करने  का  विचार  कर  रही  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई
 :

 )

 जूट  की  वस्तुयें  afer तथा  का  निर्यात  ate  भांडार  दिखाने  वाला  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिंदिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ५६)

 ate  टाट  अथवा  अन्य  जूट  वस्तु ग्न ों  की  विदेशी  मांग  कम  नहीं  हो  रही

 है
 ।  Lego TAT तथा  १९६१  में  निर्यात  में  कमी  जूट  की  कमी  कौर  जूट  की  वस्तु ग्र ों  के  मूल्य  के

 कारण  तथा  पाकिस्तान  से  प्रतिद्वंदिता  के  कारण  हो  गई  थी  ।  2ERS  में  जूट  की  ae

 का  निर्यात बढ़  गया  है  ।

 fet  मोहसिन  :  भारत  से  कौन  से  देश  टाट  का  रायात  कर  रहे  हैं  पौर  इस  से  कितनी  विदेशी

 मुद्रा  मिल  रही  है
 ?

 थी  apg  लगभग  विषव  के  प्रत्येक

 देवा  टाट  कौर  अन्य  वस्तु ग्न ों  का  पया  कर  रहे  हैं  ।

 मोहसिन  :  मेरे  yer  के  दूसरे  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।  में  जानना  चाहता
 हूं  कि  इस

 ने  कितनी  विदेशी  मुद्दा  हमें  मिली  ।

 wa  में
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 श्री  सुभाष  शाह
 :  हमें इस  वर्ष  १५५

 बीड  सके  है  पिक  मीर  जागें
 की

 शारा  पढे उस  की  तुलना  में  बहुत  है  जो  हमें  भूतकाल  में  मिला  था  |

 pal  भागवत झा  आजाद  :  टाट के  ऊंचे  मूल्य  जिन  के  कारण  बाजार  में  हमारे  माल  की  मांग

 कम  हो  जाती  किस  प्रकार  वैसे  ही  बने  हुए  हैं  ।  सरकार  ने  इस  प्रश्न  की  जांच  क्यों  नहीं  की

 जबकि  हम  कई  बार  सभा  में  कह  चुके  हैं--कि  बिस्वास  ak  wea  राज्यों  में  उत्पादित  जूट  का  मूल्य

 १५  रुपये  से  अधिक  है
 ?

 ची  सुभाष  शाह  :  दो  बातें  हैं  ।  एक  देश  के  मूल्य  स्थिर  हैं  तथा  विश्व  बाज़ार  में  टाट  की

 weer  पर्याप्त  नहीं  बढ़ी  है  ।  ऐसा  पाकिस्तान  से  प्रतिद्वंदिता  के  कारण  gar  है  क्योंकि  वहां  पर

 वस्तु ग्न ों  के  निर्यात  पर  २०  प्रतिशत  छट  मिलती  है  ।  हम  ऐसा  करना  नहीं  चाहते  हैं  क्योंकि

 अन्यथा  हम  जूट  उद्योग  को  सहायता  दे  रहे  हैं  ।  जूट  के  आन्तरिक  मूल्यों  के  बारे  में  अलग  प्रश्न

 रहा  है  ।  सभा  में  की  गई  घोषणानुसार  हम  कलकत्ते  में  ३०  रुपये  के  भाव  आसाम  के  जूट  के  रखने का

 प्रयत्न कर  रहे  हैं  ।

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :  माननीय  मंत्री  ने  बताया  कि  पाकिस्तान  से  प्रतिद्वंदिता  है  ।  क्य

 मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  का  विचार  जूट  के  टाट  के  स्थान  पर  प्राय  ऐसी  वस्तु ग्र ों  के  बनाने

 का  है  जिस  को  विश्व  में  बेचा  जा  सके
 ?

 fot  सुभाष  दाह  :  हमारा  यही  है  ।  परन्तु  हम  टाट  का  निर्माण  बन्द  नहीं  करने  जा

 रहे  हैं  क्योंकि  उद्योग  का  मुख्य  उत्पादन  यही  है  ।  हम  जूट  उद्योग  का  आधुनिकीकरण कर  रहे  हैं

 प्रयत्न कर  रहे  हैं  कि  गलीचे  का  कपड़ा  तथा  wea  उत्पाद  बनायें  जिस  से  विदेशी  मुद्रा  की  अधिक

 राय हो  सके  ।

 fat  इन्द्रजीत गुप्त  :  टाट  के  निर्यात  के  प्रदान  के  अतिरिक्त  क्या  सरकार  ने  संकटकालीन

 प्रतिरक्षा  श्रावव्यकता  के  परिणामस्वरूप  टाट  की  झ्रान्तरिक  आवश्यकताओं  की  संभावित  विधि  का

 अनुमान  लगाया  है
 ?

 मनु भाई  दाह  सिमेंट  ak  विभिन्न  अन्य  वस्तुभ्नों  की  प्राववयकता

 में  वृद्धि  के  कारण  गत  पांच  वर्षों  में  प्रान्त रिक  बाजार  में  टाट  की  आवश्यकता  बहुत  बढ़  गई  है  ।

 प्रतिरक्षा  झ्रावश्यकताओओं  के  बारे  में  कुछ  गलतफहमी  है  ।  रेत  के  बोरे  टाट  के  बनते  हैं  पौर  जूट
 से  नहीं  ।  इस  से  सन  की  खपत  बढ़  सकती  है  ।

 श्री
 क०

 ato  तिवारी  :  न्त्रक  का  दाम  इंडिया  में  १६५  रुपये  सैंकड़ा  है  भ्रौर  नार्थ  बिहार

 छूट  १२  रुपय ेसे  १६  रुपये  तक  बिक  रहा  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  इस  की  कया  वजह  है
 ?

 श्री  मनु भाई  ३०  रुपये  तो  क़सम  बाटम  का  है  बिजली  जो  उस  का  है  ।  बिहार
 का

 मोटा  थोड़ा  सा  इनफीरियर  उस  की  रिवाइज्ड  क्राइसिस  दी  गई  है  ।  स्टेट  ट्रेडिंग  कारपोरेशन

 में  हम  ने  कोग्नाप्रेटिव  फ़ैडरेशन  की  माफंत  काम  शुरू  किया  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  जो  कोश्नोप्रेटिव  मूवमेंट

 है
 वह

 ate  भी  स्ट्रांग  हो  जाय  ताकि  काश्तकारों  को  भी  सही  दाम  मिल  सकें  ।.

 मूल  wit  में
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 पटसन  को  खरीद

 ( aft  cada  गुप्त :

 गिरकर
 g  |  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी : थ

 भरी  सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी :

 |  श्रीमती  रेणु  चक्रवातों  :

 (#)  पटसन  के  सम्बन्ध  में  मूल्य  अवलम्बन  नीति  को  कार्यान्वित  करने  की  दृष्टि से  किसानों
 की  सहकारी  संस्थाओं  ar  विपणन  संघों  को  इस  योग्य  बनाने  के  लिये  कि  वे  उत्तर  बिहार  के  पटसन

 करने  वाले  पश्चिमी  बंगाल  कौर  में  पटसन  की  मंडी  में  कार्य  कर  क्या  ठोस

 कदम  उठाये  गये  हैं  ;

 राज्य  व्यापार  निगम  भी  इसी  काल  में  स्वतंत्र  रूप  से  पटसन  की  मंडी  में  कार्य

 करेगा प्रौढ़

 क्या  किसानों  की  सहकारी  और  राज्य  व्यापार  निगम  के  अतिरिक्त  किसी

 तीसरे  अभिकरण  की  स्थापना  भी  विचाराधीन  है  जो  केवल  पटसन  के  सम्बन्ध  में  कौर  विशेष  रूप  से

 खुले  बाजार  में  कार्य  करे  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सुभाष  :

 से  सरकार  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  भारत  के  राज्य  व्यापार  निगम  को  सहकारी  समितियों  के

 द्वारा  कच्चा  जूट  खरीदना  चाहिये  ।  इस  मामले  में  निगम  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी
 विपक्ष

 संघ  जो  सहकारी  समितियों  को  केन्द्रीय  संस्था  के  द्वारा  काम  करता  है  ।  खरीदारी

 कर  दी  गई  है  ।  यह  जूट  बफर  स्टाक  ऐसोसियेशन  कार्यों  के  म्रतिरिक्त  है
 ।

 गयी  इखजीत  |  कया  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  खरीदा  गया  कच्चा  जूट  केवल  निर्यात

 के  लिये  है  ate  यदि  तो  सहकारी  समितियों  से  यह  किन  मूल्यों  पर  खरीदा  जा  रहा  है  ?

 श्री  मनु भाई  दाह  :  सभा  को  मालूम  है  कच्चे  जूट  का  बहुंत  कम  निर्यात  होता  सच

 यह  है  कि  हम  कच्चे  जूट  का  निर्यात  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  ऐसा  मूल्यों  को  स्थिर तथा  बफर  स्टाक  बनाने

 के  लिये  है  जिस  से  इस  निर्यात  की  झ्रामदनी  वाले  उद्योग  को  ठीक  रखा  जायें  ॥

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  दूसरे  वर्ष  भी  कच्चे  जूट  की  फसल  अच्छी  हो  जाने  के  कारण  क्या  सरकार

 ने  उन  न्यूनतम  मूल्यों  को  निश्चित  कर  दिया  है  जो  किसानों  को  मिलेंगे  ?

 थी  सभा  को  मालूम  है  कि  कलकत्ता  म  जाने  वाले  श्रीराम  के  जूट  के  मूल्य  ३०

 रुपये  हें  पौर  सरकार  इन  मूल्यों  को  रखना  चाहती  हें  ।  इन  सभी  प्रयत्नों  के  कारण  कलकत्ता कासम

 के  जूट  के  मूल्य  २९  रुपये  थे  |  हम  प्रयत्न  कर  रहे  हें  कि  मूल्य  ३०  रुपये  रहे  और  किसानों  को  उचित

 yea  मिल  जायें

 पडा  रानी  यह  सभी  खरीदारी  कांव  स्तर  पर  झ्रथवा  नाम  स्तर  पर  सहकारी  समितियों

 अथवा  विपणन  संघों  द्वारा  की  जायेंगी ।  .

 शी  मनुभाई  दाह
 :

 गांव  स्तर  पर  सहकारी  समितियां  समाहार  करेंगी तथा  रेलवे  भाड़ा
 तथा  अन्य  भार  कम  करके  भुगतान  किया  जिससे  कलकत्ते  में  ३०  रुपये  मन  के  मूल्य  श्रासाम

 के  रह े।
 लिटिल EE,

 1  मूल  dish  में
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 रामेश्वर  टाटिया  :  माननीय  मंत्री  ने  झ्र भी  बताया  कि  श्रीराम  जूट  कलकत्ते  में  २६  रुपये

 प्रतिमा  बिक  रही  थी  जव  कि  बिहार  के  माननीय  दो  सदस्यों  ने  बताया  है  कि  बिहार  में  मुल्य  १२  रुपये

 से  १४५  रुपये  है  ।  बिहार  की  जूट  कौर  की  जूट  में  कया  स्तर  है  कौर  सरकार  ने  उस  जूट  को
 खरीदने का  क्या  प्रयत्न  किया  है  जिसका  अधिकांश  भाग  सितम्बर-झ्रक्तूबर  में  कम  मूल्य  पर  बेचा

 गया  था  ?

 fort  मनु भाई वाह  :  हमने  वह  काम  बहुत  पहले  शुरू  कर  दिया  था  जैसा  कि  मेंने  बताया

 यह  काम  जूट  बफर  स्टाक  संस्था  के  काम  को  पूरा  करने  के  लिये  था  ।  सभा  को  मालूम है  कि  जूट

 मिलों  के  पास  इस  समय  पांच  महीनों  का  कच्चे  जूट  का  भंडार  है  ।  मूल्यों  में  अस्तर  के  बारे  में  में

 बताना  चाहता  हूं  कि  ऐसा  इस  कारण  से  है  कयों  कि  सहकारी  भ्रान्दोलन  तथा  संगठन  श्रमिक  विस्तृत

 है  सहायक  मूल्य  का  १००  प्रतिशत  उत्पादकों  को  मिलेगा  इस  लिये  मेरी  यह  प्रार्थना  है  कि  माननीय

 सदस्य  भारत  के  पूर्वी  श्रीराम  बिहार  प्रौर  उड़ीसा  को  शक्तिशाली  बनाने  में  सहयोग

 देंगे  जिससे  सहकारी  समितियों  के  उत्पादक  राज्य  व्यापार  निगम  को  जूट  दें  ।

 श्री  क०  ato  तिवारी  :  आनरेबल  मिनिस्टर  वे  कहा  है  कि  इतना  प्राइस  में  डिफ्रेंस  नहीं  है  ।

 में  जानना  चाहता  हं  कितना  डिफ्रेंस  है  बिहार  जट  में  प्र  प्रथम  जूट  में  ?

 श्री  मनु भाई  शाह
 :

 असम  जूट  में  कोई  साढ़े  पांच  रुपये  फरक  वह  क्वालिटी पर  है  ।

 लेकिन  प्वाइंट  यह  है  कि  काइतकार  को  क्या  मिलता  है  ।  यह  हमारी  दिली  इच्छा  है  कि  काश्तकार  को

 इसी  बेसिस पर  मिले  ।  इसके  लिये  यह  श्रावस्ती  है  कि  देश  के  area  सहकारित  की  भावना  बढ़े

 अधिक  से  अधिक  सहकारी  समितियां  बनें  ।

 fat  रंगा  :  क्या  सहकारी  व्यापार  समितियों  कौर गैर  सरकारी  व्यापारियों  के  बीच

 ट्विन्दता है  ?  यति  प्रतिद्वित्दता  नहीं  है  तो  सरकार  का  विचार  क्या  सावधानी  बरतने  का  है  जिससे

 प्राइमरी  सहकारी  विघटन  समितियों  जूट  उत्पादकों  को  वही  वास्तविक  मूल्य  दें  जो  उनको  राज्य

 पार  निगम  से  मिल  रहा  है  ?

 folk  मनु भाई  शाह
 :

 सहकारी  समितियों  वाले  उत्पादकों  को  वही  मूल्य  ३०  रुपये  प्रति

 रेलभाड़ा  सहित  दे  रहे  हैं  जो  उनको  मिलता  है  ।  गैर  सरकारी  व्यापारी  यह  प्रयत्न  कर  रहे  थे  कि  मूल्य

 करके  उत्पादकों  को  कम  मलय  दिलायें  |  हम  इसी  समस्या  को  हल  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  |

 श्री  भागवत
 झा

 आजाद
 :

 सहकारी  समितियों  के  द्वारा  उत्पादकों  को  कितने  प्रतिशत  मूल्य

 मिल  जायेगा  क्या  व्यक्तिगत  व्यापारियों  के  द्वारा  कितने  प्रतिदिन  मिलना  था  तथा  सरकार की  कितनी

 जिम्मेदारी  समाप्त हो  जायेगी  ;

 श्री  सुभाष  शाह
 :

 सहायता  मूल्य  का  यह  we  नहीं  है  कि  सभी  गांठें  खरीदी  जायें  ।  परन्तु

 केवल  यह  तात्पर्य  है  कि  किसानों  को  सभा  द्वारा  स्वीकृति  मूल्य  मिल  जाये  ।  इसीलिये  हम  सहकारी

 आयोग
 को  शाक्तिशाली  बना  रहे  हूं  में  सभा  को  श्रीनिवासन  देता  हूं  कि  जूट  बफर  स्टाक  संस्था  तथा

 राज्य  व्यापार  निगम  के  बीच  संतुलन  रखने  के  लिये  जितना  संभव  होगा  हम  उतना  खरीदने  का  प्रयत्न

 करेंग े।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  हेम  राज  :

 fet  हेम  राज  :  संख्या  २३०  |
 en थार  गकाएजडा  लालन

 मल
 क च

 :

 2245AiILi
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 भी ०  Wo  ह  इसके  साथ  संख्या  २३६  भी  लिया  जाये  |

 गश्रध्यक्ष  सहोदय  :  संख्या  २३६  का  भी  उत्तर  दिया  जाय े।

 हरी  चाय

 1२३०  श्री  हेम  राज  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 अमृतसर  के  बाजार  में  भ्रौर  कांगड़ा  के  चाय  बागान  मालिक
 के  पास  हरी  चाय  का

 कितना  स्टाक  बिना  बिका  पड़ा  है

 क्या  यह  सच  है  कि  स्टाक  जमा  हो  जानें  के  कारण  मलय गिर  गये  हे  ;

 इस  चाय  को  अफगानिस्तान  के  बाजार  में  निर्यात  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाये हं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सनुभाई  :

 यह  बताया  गया  है  कि  १९६२  के  अन्त  तक  अफगानिस्तान  को  निर्यात  करने  के  लिये
 ३,  ७  लाख

 किलोग्राम का  भंडार  था  ।

 इस  वर्ष  गत  वर्ष  की  तुलना  मैं  इस  किस्म  की  चाय  के  मूल्यों  में  कुछ  कसी  हुई  है
 ।

 यह  नहीं  समझा  जा  सकता  कि  इस  कारण  भंडार  इकट्ठा  हो  गया  है  ।

 अफगानिस्तान  को  चाय  विमान  द्वारा  उठाने  के  लिये  भ्र ति रिक्त  उड़ानें  की  गयी  थीं  और

 ats  व्यापारियों  को  सलाह  दे  रहा  है  कि  खोटंम  दाहर  हो  कर  समुद्री  मार्ग  का  इस्तेमाल  किया  जाये

 हरी  चाय

 +

 श्री  प्र ०  Wo  ANT:

 1२३६.  /  भी  इखजीत गुप्त  :

 |  भी  Fo  गोपालन

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  १९६२  में  दून  घाटी  के  विभिन्न  चाय  बागानों  बिना  बिकी  कौर  बिना

 उठायी  गई  हरी  चाय  की  बहुत  बड़ी  मात्रा  पड़ी  थी

 यदि  तो  वह  मात्रा  कितनी  थी  ;

 चाय  की  संचित  मात्रा  को  हटाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मनु भाई

 (a).  Reqs  में  दून  घाटी  के  चाय  बागानों  से  लगभग  १५  लाख  पौंड  हरी  चाय  इक्ट्ठा

 हो  गयी थी  ।

 अफगानिस्तान  को  निर्यात  की  जाने  वाली  चाय  को  विमान  द्वारा  उठाने  के  लिये  भ्र ति रिक्त

 उड़ान  की  व्यवस्था  की  गयी  कौर  चाय  बोड़े  व्यापारियों  से  बरास्ता  कोरम  दहर  समुद्री  मार्ग  इस्तेमाल

 करने  को  कहता  रहा  है  ।

 हेम  राज  :  कुछ  समय  एक  के  उत्तर  में  यह  बताया  गया  था  कि  वहां  केवल  २०

 लाख  पौंड  चाय  है  ।  वास्तव में  कांगड़ा  कौर  TATA में  ५०  लाख  पौंड  से  अधिक  चाय  इकट्ठी  हो

 गयी
 थी

 ।  पहले
 .

 taa  Hast  में
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 श्िध्यक्ष  महोदय  :  वह  जानकारी  मांग  रहे  हैं  या  जानकारी  दे  रहे  हैं  ?

 श्री  हेम  राज
 :

 बड़े  विमानों  की  व्यवस्था  की  गयी  |  थी
 ।  शब  डकोटा  विमानों  का

 उपबन्ध  किया  गया  है  ।

 श्रिया  महोदय  :  वह  भाषण  न  दें  ।  प्रश्न  कया  है  ?

 श्री  हेम  राज  :  प्रदर  यह  है  कि  क्या  हरी  चाय  को  उठाने  के  लिये  पहले  बड़े  विमानों  का  उपबन्ध

 किया  गया  था  अरब  डकोटा  विमानों  का  उपबन्ध  किया  गया  है  जिससे  निर्यात  पर  प्रसर  पड़ा  है
 ?

 श्री  मनु भाई  शाह  :  प्रदान  के  प्रथम  भाग  को  शुद्ध  करने  के  कोई  ३०  लाख  पौंड या  ५०

 लाख  पौंड  नहीं  है
 ।  केवल एक  किस्म  की

 ७
 लाख  पौंड  at  दूसरी  किस्म  की  १५  लाख  पौंड  है  ।

 मुख्य  बात  यह  है  कि  हमारे  चाय  ले  जाने  के  लिये  भारत  कौर  अफगानिस्तान के  बीच  यथा  संभव
 कायिक  विमानों  की  व्यवस्था  करने  का  प्रयत्न  किया  है  ।  उनकी  भौतिक  रूप  से  उपलब्धता  सभी  कठिन

 ar  ग्रसित  विमान  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  है  क्यों  कि  कि  एयर  इण्डिया  इससे  अधिक  विमान  नहीं

 दे  सकती  ।  हमारा  सतत  प्रयत्न  यह  है  कि  हम  अधिक  विमान  प्राप्त  करें  ।  मूल्य  में  कमी  इस  लिये  संभव

 है  कि  विमान  से  माल  ले  जाना  सड़क  के  रास्ते  या  समुद्र  के  रास्ते  ले  जाने  से  मंहगा  है  ।

 fa प्र०  ०  दून  की  हरी  चाय  किन  देशों  को  निर्यात  की  जाती  है  कौर  प्रमुख  प्रतियोगी

 कौन हैं  ?

 श्री  मनु भाई  दाह  :  माननीय  सदस्य  को  मेरे  से  अधिक  ज्ञात  है  कि  हरी  चाय  कहां  जाती  है  ।

 यह  मध्यपूर्व  देशों  कौर  कुछ  पश्चिमी  योरोपीय  देशों  को  जाती  है  ।

 श्रीमती  weer  देवी  :  नोलगिरि  में  छोटे  उत्पादकों  द्वारा  पैदा  की  गयी  सामान्य  चाय  का

 भंडार  बिना  बिका  पड़ा  इन  ६०००  छोटे  उत्पादकों  की  दशा  सुधारने  के  लिये  सरकार ने  क्या

 कदम  उठाये  हैं  ?

 श्री  सनुभाई  शाह  :  माननीय  सदस्या  के  प्रशन  से  मुझे  पूरी  सहानुभूति  है  ।  पिछली  बार  भी

 उन्होंने  यह  बात  कही  थी  ।  पहले  जैसा  महसूस  किया  गया  वह  बिना  बिका  नहीं  रहता  ।  यह  सच

 है  कि  छोटे  उत्पादकों  को  सरकार  की  सदन  की  सहानुभूति  चाहिये  ।  हमने  दक्षिण  भारतीयों  को

 श्र  ः  दून  घाटी  के  लोगों  को  कितनी  भी  रकम  के  ऋण  की  सहायता देने  का  प्रस्ताव  किया

 में  माननीया  सदस्या  जिनकी  छोटे  उत्पादकों  में  इतनी  रुचि  कोई  सहकारी  तरीके का

 खाना  स्थापित  करने  की  प्रार्थना  करता  हूं  जो  कि  चाय  को  साफ  पैक  कर  सके  |

 श्री  तुलसीदास  जाधव  :  भारत  में  कितनी  हरी  चाय  पैदा  की  जाती  है  कौर  उसमें से  कितनी

 निर्यात  की  जाती  है  कौर  कितनी  भारत  में  इस्तेमाल  की  जाती  है  ?

 श्री  सुभाष  शाह  :  प्रतिकार  चाय  का  निर्यात  किया  जाता  है  ।  अच्छी  चीज  का  निर्यात  किया

 जाता है  क्यों  कि  इससे  विदेशी  मुद्रा  मिलती है  ।  यह  लगभग  ३०-४०  लाख  पौंड है

 श्री  भक्त  दर्शन  :  जहां तक  हरी  चाय  का  सम्बन्ध  चाहे  वह  कांगड़े  इलाके  की  हो  चाहे

 दून  की  हो  या  उत्तर प्रदेश के  ग्रोवर  पति  जिलों की  प्रति  वर्ष यह  समस्या सामने  art  है  ।  तो

 क्या  इस  के  लिये  कोई  स्थायी  हल  अ्रथात्‌  पर मान  ढूढ़ने  का  प्रयत्न  किया जा  रहा
 है  ?

 ee

 मिल  अ्रंग्रेजी  में
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 श्री  मनुभाई शाह  :  समस्या तो  बहुत  है  |  लेकिन  दरअसल  जो  समस्या  है  वह  यह  है  कि  जितनी

 जमीन  ate  बढ़ाने  के  लिये  उन  को  चाहियें  उतनी  इस  एरिया  में  मिल  नहीं  रही  है  क्योंकि  जमीन  पर

 बहुत  चीजों  की  डिमांड  है
 ।

 जहां  तक  डेवेलपमेंट  का  सवाल  है  हम  ने  पंजाब  सरकार  मद्रास  सरकार
 को  कौर  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  को  ऐसिस्टेंस  दी  है  ताकि  वह  परमानेन्ट  सोल्यूशन  हो  सके  ।  छोटे

 छोटे  प्रारूप  मिल  कर  दो  या  तीन  कम्पनियां  बना  लें  या  कोआपरेटिव  बना  उनको  मशीन

 लोन  देने  श्र  अलग  fear  के  काम  करने  जिस  से  श्रृष्टि  टी  बन  कोशिश  की  जा  रही

 है  ।

 fot  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  में  जान  सकता  हुं  कि  इन  इकट्ठा  हुये  भंडारों के  निपटाने  के  बारे

 यह  कठिनाई  मुख्यतः  विमान  परिवहन  कठिनाइयों  के  कारण  है  या  इस  कारण  कि  पश्चिम  एशियाई

 देशों  चीन  ak  जापान  से  जो  हरी  चाय  के  निर्यात  पर  राज  सहायता  दे  रहे  इन  मंडियों

 में  हमें  हानि  पहुंचा  रहे  हैं  ौर  यदि  कारण  यह  तो  चाय  उद्योग  के  लागत  ढाचें  के  बारे  में  विचार

 करने  के  लिये  हम  क्या  कदम  उठा  रहे  हैं  ?

 श्री  सुभाष  शाह
 :

 नहीं  ।  जहां  तक  अफगानिस्तान  का  सम्बन्ध  केवल  हम  ही  संभरण

 कर  रहे  हैं  ।  कुछ  ही  महीने  पूर्व  मैँ  काबुल  गया  था  ।  वहां  हमारी  चाय  की  बहुत  सराहना
 की  गयी

 कठिनाई  बरास्ता  पाकिस्तान  सड़क  मार्ग  के  रोक  दिये  जानें  के  कारण  है
 ।

 हम  इसका  कोरमशहर  के

 रास्ते  सनौर  विमानों  द्वारा  ले  जाकर  समाधान कर  रहे  हें  ।

 उद्योगों का  प्रसार

 रामेशवर  टांटिया
 :

 श्री  निदान चन्द्र  हुसैन

 श्री  भागवत  झा  आजाद :

 श्री  बसु सतारी  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १८  PERS  के  ्रतारांकित प्रदान संख्या १००१ संख्या  १००१

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उद्योगों  की  स्थापना  के  बारे  में  लघु  उद्योग  ars  द्वारा  नियुक्त  समिति
 की  सिफारिशों की  जांच  कर  ली  है  ;

 यदि  तो  उन  के  कितने  सुझाव  स्वीकार  किये  गये  हैं  ;  और

 उन्हें  कार्यान्वित  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री
 :  से  उद्योगों

 की  स्थापना  के  बारे  में  लघु  उद्योग  बोर्ड  द्वारा  स्थापित  की  गई  समिति  की  सिफारिशों  की  सरकार

 जांच  कर  रही  है  ताकि  उन्हें  योजना  के  गहन  ग्रामीण  औद्योगीकरण  कार्यक्रम  में
 शा

 मिल
 किया जा  सके

 श्री  रामेश्वर  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  देश  में  विभिन्न  राज्यों  में  लघु  प्रौद्योगिक

 बस्तियां  स्थापित  की  हैं  कौर  यदि  तो  उन  के  कार्यकरण  का  क्या  परिणाम  निकला  ?

 pat  कानूनगो
 :

 राज्य  सरकारों  से  प्रौद्योगिक  बस्तियों  के  लिये  निधि  का  oy  प्रतिशत  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  आवंटित  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।  परन्तु  aa  समूची  योजना  की  स्थिति  भिन्न  है

 क्योंकि  गहन  ग्राम्य  औद्योगीकरण  का  नया  कार्यक्रम  श्रपनाया  जा  रहा  है
 जिस  में  लघु  उद्योग  बोर्ड

 ——

 |  मूल  भ्र ग्रेजी  में
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 fait  बसुमतारी  :  क्या  सरकार  प्रतिरक्षा  की  वर्तमान  आवश्यकता  को  ध्यान
 म

 रखते  हुए

 सरकार  इस  विचार  को  बदलने  के  लिये  सोच  रही  है
 ?

 fat  कानूनगो  :  हां  ।  सारे  संगठन  को  ata  कर  दिया  गया  है  ।

 श्री  भागवत झा  की  जाने  वाली  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  क्या  में  जान

 सकता  हूं  क्या  सरकार  इस  समय  ऐसे  कदम  उठा  रही  है  कि  उद्योग  कुछ  क्षेत्रों  में  इकट्ठे  न  हों

 परन्तु  स्थानों  में  भी  उद्योग  फैले
 ?

 श्री  कानूनगो  :  सिफारिशें  की  गई  है  ।  उनके  अनुसार  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  फैलाये  जाते  हैं

 प्रश्न  यह  है  कि  कुछ  उन  पुत्रों  पर  भी  ध्यान  देना  पड़ता  है  जिन  से  उद्योगों  की  स्थापना  को  प्रोत्साहन

 नहीं  मिलता  भर  उन  पर  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।

 दक्षिण  इस्पात  संयंत्र

 (  श्री  यदा पाल fag
 |  श्री  बूटा सिह

 श्री  गुलशन

 श्री  सुबोध

 1*२३२  स०  च०  सामन्त

 श्री  नि०  to  भास्कर

 |  श्री  स०  ला०  द्विवेदी

 श्री उसा  नाथ

 सुरेश  पाल  fag:

 क्या  इस्पात  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  दक्षिण  में  एक  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  के  बारे  मैं  कितनी  प्रगति  की

 ्य
 क

 !

 जो  पदाधिकारी  प्रारम्भिक  परीक्षण  करने  के  लिये  पुर्व-जर्मनी  भेजे  गये  क्या  वे

 भारत लौट  wag  हैं  ;  ak

 यदि  तो  इस  विषय  में  उन्हों  ने  क्या  रिपोर्टे  दी  है
 ?

 इस्पात  we  भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  न् ०  चं०  भारत  सरकार
 ने  दक्षिण  प्रदेश  में  नीवेली  लिग्नाइट  ae  सैलम  alee  पर  झ्राधारित  एक  कच्चा

 लोहा  अथवा  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  के  प्रश्न  की  जांच  करने  के  लिये  एक  तकनीकी

 समिति  नियुक्त की  है  ।

 कनीकी  समिति  की  सिफारिश  पर  नावें  ate  पूर्व  जर्मनी  में  बड़े  पैमाने  पर  गलाना

 अर  राख  परीक्षण  किये  गये  हें  ।  जर्मन  भ्रनुसंघान  संस्था  की  रिपोर्ट  से  कि  निम्न

 शाफ्ट  भट्टी  तरीके  से  इस्पात  बनाने  के  लिये  कच्चा  लोहा  बनाए  की  तकनीकी  संभाव्यता  का  पता

 चलता  है
 ।

 नाव  से  भ्रान्ति  प्रतिवेदन  प्रतीक्षित  है  ।  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  परामर्शदाता

 इंजीनियरों  के  एक  ः  को  नीवेली  के  लिग्नाइट  सैलम  ।  बेल्लारी-सन्दूक  के

 अयस्क  के ग्राघार  पर  एक  कच्चा  लोहा  अथवा  इस्पात  संयंत्र  के  लिये  एक  परियोजना  प्रतिवेदन

 देने  को  कहा  जाये  ।  प्रतिवेदन  प्रतीक्षित  है
 ।

 अवि  वनविविििदित  rt

 मल  wart  में
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 wait  तक  केवल  सार  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुआ  है  जिस  से  पता  चलता  है  कि  पूर्व  जमनी

 के  परीक्षणों  में  यही  काय  था  ।  और  विस्तृत  परियोजना  प्रतीक्षित  है  ।

 माननीय  सदस्य  उत्तर  धीरे  धीरे  पढ़ा  जाय  क्योंकि  हम  इसे  समझ  नहीं  सक े।

 श्री  प्र०  सेठी  :  यह  उत्तर  लम्बा  है  ।  इसीलिये  में  जल्दी  जल्दी  पढ़  रहा  था

 महोदय  :  यदि  यह  उत्तर  लम्बा  था  तो  उन  को  वह  सभा  पटल  पर  रख  देना  चाहिये

 ॥

 श्री  यशपाल  सिह  स्पीड  तो  वार  ens  के  साथ  बढ़नी  ही  चाहिये  ।  में  समझ  लेता  हूं  चाहे
 इस  से  भी  तेज  वह  बोलें  ।  यह  तो  राज  की  सिचुएशन  का  तकाजा  है  ।

 में  यह  पुछना  चाहता  हूं  कि  जो  आफ़िसरान  हमारे  बाहर  भेजे  गये  थे  उन  की  सर्विसेज़  क्या  दस

 साल  से  कम  वे  नये  झर  अनुभवहीन  थे  उस  उन  में  किसी  तरह  की  रिसेंप्टिविटी  नहीं  थी

 इसलिये  रिपोर्ट  नहीं  दी  जा  सकी
 ?

 श्री  प्र०  च्०  सेठी  :  जो  श्राफिससं  भेजे  गये  थे  वे  एक्स्पीरिएन्स्ड  कौर  ईस्ट  जर्मनी  मैं  गये

 हुए  भ्राफिससे  वापस  झा  गये  ह  ।  उन  की  रिपोर्टे  प्राप्त  हो  रही  है  ।

 श्री  यशपाल  सिंह  :  उन  में  से  कितने  ऐसे  थे  जिन  की  सर्विसेज  दस  सालों  से  कम  की  थीं
 ?

 प्र०  ब्०  सेठी  :  इस  के  लिये  मुझे  ga  सुचना  चाहिये  |

 हमें  गया  है  fe  तकनीकी  समिति  स्थान  के  प्रश्न  पर कथरी  उमा  नाथ :

 विचार कर  रही  है  .

 fat  रंगा
 :

 उन  में  te  वक

 से  कब  बहकर

 भा

 उन  के  पास  वें  झ्रांकड़े  नहीं  हें

 कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  acer)  तीन  पदाधिकारी पुर्व  जर्मनी

 गये
 ।

 यदि  मेरे  माननीय  मित्र  यह  जानना  चाहते  हें  कि  उन  में  से  कितनों  को  दस  वर्ष  से  कम  का

 अनुभव  था  तो  हम  तुरन्त  वह  जानकारी  नहीं  दे  सकते  |

 श्री  रंगा  :  उन  में  से  दो  को  दस  वर्ष  से  कम  का  लभ  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  मंत्री  महोदय का  कहना  है  कि  उन  के  पास  यह  जानकारी  नहीं  है  ।

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  हम  ने  केवल  युवक  प्रदाधिकारी  भेजे  थे  ate  अब  के  बाद  भी  हम

 सबक i)  पदाधिकारी  ही  भेजेंगे  ।

 श्री  से  क्या  मतलब  है  ।  में  ऐसे  उत्तर र  का  विरोध  करता  हूं  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 शांति  |

 श्री  रंगा  :  व्यक्तियों  से  उन  का  क्या  मतलब  है  ।

 महोदय :  में  श्री  रंगा  को  कौर  स्वयं  को  भी  काफी  जवान  समझता  हूं  ।  इस  में  कोई
 हानि  नहीं  है  ।  (a  rater  )

 मल  भ्रंग्रेजी
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 fat  हरि  विष्णु  art  कौर  श्री  रंगा  जैसे  युवक  भेजे  जायें  ।

 महोदय  :  यदि  कोई  अवसर  जाये  तो  युवकों  में  श्री  रंगा  को  भेजा  जाये  ।

 कशी  रंगा  कृपया  श्राप  देखें  कि  भेजें  गये  दो  व्यक्तियों  को  दस  वर्ष  से  कम  का

 ्य  था

 महोदय  :  में  ने  माननीय  सदस्य  को  बताया  है  कि  मंत्री  महोदय  का  कहना  है  कि

 उन  के  पास  यह  जानकारी  नहीं  है  ।

 श्री  वह  वहां  रुक  जाते  ।  सभा  के  प्रति  इतना  बरतने  का  कोई  कारण  नहीं

 है  |

 महोदय
 :

 उन  के  पास  वह  जानकारी  नहीं  है
 ।

 में  ने  उन्हें  रोक  दिया
 ।

 उन्हें  शर
 कोई  लम्बा  उत्तर  देने  की  भ्रावश्यकता  नहीं  ।

 fat  हरि  बिष्णु  कामत  :  मंत्री  जी  ने  कठिनाई  पैदा  कर  दी  ।

 tent  चि०  सुब्रह्मण्यम
 :

 में  यह  बात  इसलिये  कह  रहा  था  कि  पता  नहीं  यह  दस  वर्ष  के  aE

 की  कसौटी  कहां  से  श्राई  ।

 महोदय
 :

 में  एक  सुझाव  दूंगा  ।  इस  को  चाहे  प्रार्थना  समझें  या  सुझाव  या
 परामर्श

 ।

 एक  श्रंगार  पर  भी  में  ने  मंत्रियों  जी  से  प्रार्थना  की  थी  कि  जब  में  किसी  प्रशन  के  पूछे  जाने  की

 अनुमति  नहीं  देता  हूं  तो  मंत्री  महोदय  उठ  कर  उत्तर  न  दें  ।  वह  यह  देखें  कि  में  ने  प्रदान  की  भ्र नुम ति  दी

 है  शौर  फिर  उत्तर  दें  ।

 कशी  उसा नाथ  :  हमें  यह  बताया  गया  था  कि  स्थान  के  प्रश्न  पर  तकनीकी  समिति  विचार

 कर  रही  है  कि  यह  सैलम  में  हो  या  नी वेल् ली  में  सैलम  कौर  नी वेल् ली  दोनों  जगहों  में  ।  इस

 समिति  की  क्या  सिफारिश है  ?

 नंदी  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  तकनीकी  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  एक  परामशंदाता  नियुक्त

 किया  ।  परामर्शदाता  नियुक्त  कर  दिया  गया  है  ।  वह  विस्तृत  परियोजना  प्रतिवेदन  तैयार

 कर  रहा  है  ।  स्थान  के  प्रश्न  पर  वे  विचार  करेंगे  ।

 मध्य  प्रदेश  के  लिये  उर्वरक  संयंत्र

 श्री  Yo  वेंकटासुब्बया
 श्री  qo  द०  fag

 श्री  बीरेन्द्र बहादुर  सिंह  :

 कया  इस्पात  तथा  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  मध्य  प्रदेश  के  लिये  सरकारी  क्षेत्र  में  उवेंरक  संयंत्र  के  लिये  उपयुक्त  स्थान  ढूंढने
 के  प्रदान  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  उर्वरक  निगम  तथा  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  बीच  कोई

 बातचीत हुई  है  ;  श्र

 यदि
 तो

 कौन  सा  स्थान  चुना  गया  है
 ?

 इस्पात
 कौर  भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्र०  चं०  हां  ।

 अंग्रेजी  में
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 राज्य  सरकार  द्वारा  सुझाये  गये  कई  स्थानों  की  जांच  पड़ताल  के  बाद  दो  स्थान  चुने

 गये हूँ  जिन  में  से  शीघ्र  ही  भ्रान्ति  रूप  से  चुना  जायेगा  ।

 fait  Go  बेंकटासुब्बया  :  इस  प्रस्तावित  संयंत्र  की  श्रधिण्ठापित  क्षमता  कया  होगी
 ?

 इस्पात  शौर  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  |  मूल  प्रस्ताव  ५०,०००
 टन

 नाइट्रोजन--उस  के  बराबर  उर्वरक  के  लिये  था  ।  परन्तु  wa  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  कि

 बया  इस  को  बढ़ा  कर  १,००,०००  टन  किया  जा  सकता  है  ।

 fart  हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  मंत्री  महोदय  को  पता  है  कुछ  वर्ष  पूवे  सरकार  ने

 संयंत्र  के  लिये  मध्य  प्रदेश  में  इटारसी  के  निकट  स्थान  चुन  लिया  था  कौर  उसकी  घोषणा  ही  थी  ?

 नया  उनको  यह  भी  पता  है  कि  यह  स्थान  बदलने  का  प्रस्ताव  पक्षपात
 के  विचार

 से
 किया

 गया  था  क्यों कि  पिछले  सामान्य  निर्वाचन  में

 थ महोदय  :  यह  भ्राक्षेप कर  रहे  हैं  ।  वह  प्रदान  पूछें  ।

 pon  हरि  विष्णु कामत  :  क्या  मंत्री  महोदय  को  उस  क्षेत्र में  ,  सारे  मध्य  प्रदेश  xan  फी

 झआश्यंका का  पता  हैं  कि  अब  स्थान  बदलने  के  लिये  सरकार  का  प्रस्ताव  पक्षपात  के  विचार  से  किया

 बया है  क्योंकि  पिछले  सामान्य  निर्वाचनों  में  होशंगाबाद ae  नरसिंहपुर  के  उस  क्र  मं
 €  कांग्रेस

 में  से  ७  हार  गये  थे
 ?

 गश्रध्यक्ष  महोदय  :  अन्तिम भाग  प्रश्न  से  सम्बन्धित नहीं  है  प्रदान  का भ
 ग
 नहीं

 हो
 सकता  |

 पं श्री  हरि  विष्णु कामत  :  क्या  उन्हें  क्षोभ  शर  क्रोध  का  पता  है

 महोदय  शांति  ।  कया  झ्राशंका  को  कम  नहीं  किया  जा  सकता

 ० श्री  चि सुब्रह्मण्यम  :  इटारसी  के  निकट  एक  कारखाना  लगाने  के  लिये  एक

 पक्ष को  लाइसेंस दिया  गया  था  ।  परन्तु  उस  पक्ष  ने  यह  परियोजना  स्थापित  करने के  लिये  अपनी

 असमर्थता  प्रकट  की  है  ।  इस  ही  लिये wa  इस  को  सरकारी  क्षेत्र में  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ।

 उत्पादन  के  तरीके  में  भी  परिवर्तन  कर  दिया  गया है  ।  यह  कोयले पर  झ्राधारित  होगा
 ं  स्थान  चुनने  के  लिये  यह  देखा  जायेगा  कि  इसके  पास  कोयला  उपलब्ध  है  ।

 श्री  श्र०  सि०  सहगल  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  मध्य  प्रदेश  में  फर्टिलाइजर  प्लांट  तने के
 कितनी  जगहों की  तस्वीरें की  गयी  थीं  ?

 इस संयंत्र की  स्थापना  के  लिये  कितने  स्थानों

 के  वारे  में  विचार
 किया

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम :  पहले  उज्जैन इटारसी  के

 osteo
 ्  फंसी  बड़े  इटारसी  योजना  के  रह  किये  जाने  के  बाद  कितने  ग  जांच की  गयी

 न्

 श्री  चि

 में  से  स्थान  चुनना  jet  ey

 नों
 पर  विचार  किया  गया

 ।
 इस  समय  कटनी  ate  वीरसिंहपुर

 मूजब  अंग्रेजी  में
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 sit  उ०  yo  त्रिवेदी
 :

 मध्य  प्रदेश  में  शौर  कितनी  अवधि  में  इसके  स्थापना  के  स्थान  को
 बदलने

 के  लिये  कितनी  बार  प्रयत्न  किया  गया  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :
 जहां  तक  मुझे  पता  जैसा  में  बता  चुका  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  पक्ष

 को  इटारसी  के  लियें  लाइसेंस  दिया  गया  था  ।  जैसा  में  बता  चुका  हमें  उत्पादन  का  तरीका

 बदलना है  और  अब  कच्चा  माल  कोयला  होगा  |  अतः  कोयले  वाला  क्षेत्र चुनना  होगा  |  श्र

 बातों  का  माननीय  सदस्य  उल्लेख  कर  रहे  उनका  पता  नहीं  है  ।

 fat उ०  मू
 ०

 त्रिवेदी  :  क्या  यह  सच  है  कि  .  .

 महोदय  :  में  दूसरे  प्रश्न  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।.

 श्री  दाजी  :  यह  संयंत्र  कंब  तक  बन  जायेगा  कौर  इस  में  कब  उत्पादन  TREN हो  जायेगा  ?

 महोदय  :  पहले  स्थान  तो  चुना  जाये  ।

 port  कछवाय  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  मध्य  प्रदेश  की  साल  भर  की  खाद  की  कितनी  मांग
 att  उसको  कहां  से  पुरा  किया  जाता  है  ?

 fat  प्र०  चं०  सेठी
 :

 इसके  लिये  मुझे  पूवे  सूचना  चाहिये  |

 कपड़े के  मुल्य

 Sat उसा  नाथ

 Lal  नरेन्द्र  नाथ  महिला

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  1

 कया  यह  सच  है  कि  से  ऐसी  अनेक |  शिकायतें  श्रायी हैं
 कि  कपड़े पर  छपे  मूल्य

 बहुत  अधिक  होते  हैं  उपभोक्ताओं  को  इस  विश्वास  के  साथ  श्रमिक  मूल्य  देने  पड़ते

 हैं  कि  छपे  हुए  मूल्य  पर  कोई  विवाद  नहीं  हो  सकता  ;

 यदि  तो  उपभोक्ताओं  को मिल-मालिकों द्वारा  शोषण  किये  जाने  से  बचाने  के  लिये

 सरकार  द्वारा  क्या  नियंत्रण  लगाये जा  रहे  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनुभाई
 :

 नहीं  ।

 seat  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  वर्तमान  संकट  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सूती  कपड़े

 समेत  आवश्यक  वस्तुश्रों  के  मूल्य  बनाये  रखने  के  लिये  कुछ  उपाय  किये  गये  हैं
 ।

 ये  उपाय  १०

 १९६२  को  योजना  तथा  श्रम  रोजगार  मंत्री  द्वारा  सभा  पटल  पर  रखें  गये  विवरण  में
 बताये

 गये

 हैं  ।

 न  क्या  सरकार  ने  बीच  के  दर्जे  के  शर  मोटे  कपड़े  जिनका  जनता  अधिक

 इस्तेमाल  करती  मूल्य  कम  करने  के  लिये  कोई  विशेष  उपाय  किये  हैं
 ?

 श्री  मनुभाई  शाह
 :

 हां  ।  जैसा  कि  विवरण  में  बताया  गया  हमने  मोटे  तथा  निम्न

 मध्यम  श्रेणी
 के

 कपड़े  का  उत्पादन
 ३०

 करोड़  गज  बढ़ाने  लिये  कदम  उठाये  हैं
 ।

 और  प्रत्येक  मिल  के

 मूल  भंप्रेजी  में



 कप  मौखिक  उत्तर  १४६  ERR

 उत्पादन का  दस  प्रतिशत भाग  उपभोक्ता सहकारी  समितियों  को  दिया  जायेगा  ah  मलय

 निर्धारण  के  लिये  ate  उपाय  किये  गये  जो  विवरण में  दिये  गये  हैं  ।

 श्री उसा  नाथ  :  विभिन्न राज्यों  में  ये  उपाय  कहां तक  लाग  किये जा  चुके  हैं

 श्री  मनु भाई  शाह  :  १०  तारीख  को  यह  विवरण  दिया गया  था  कि  कानूनी  उपायों  के  लिये

 विभिन्न  उपाय  किये  गये  हैं  परन्तु  में  सभा  को
 श्राइवासन  दिलाता

 हूं  कि  मोटा  कौर  निम्न  मध्य  श्रेणी
 के  कपड़े  समेत  इन  सभी  किस्मों  में  मूल्यों  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।

 श्री  बरवा  क्या  यह  सत्य  है  fe  कपड़े  के  दुकानदार  ग्राहकों  से  छपे  हुए  मुल्य से

 ज्यादा लेने  लगे  हैं  ?

 format  महोदय  :  क्य  खुदरा  व्यापारी  छपे  हुए  मूल्य  से  अधिक  ले  रहे  हैं
 ?

 श्री  मदुराई  वाह  :  इस  बार  दीवाली  दशहरा  के  दिनों  में  भी  कोई  शिकायतें नहीं  ।

 कुछ  वस्तुभ्नों  की  भारी  मांग  है  ।  उन  में  से  दो  बकिंघम  कौर  कर्नाटक  कौर  बोम्बे  डाइंग  हैं  ।  इनकी

 भारी  मांग  है  कौर  चाहे  कितना  भी  संभरण किया  नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि

 एक  या  दो  मिलें  सारी  श्रावइ्यकता  पुरी  नहीं  कर  सकतीं  परन्तु  मोटे  तौर  पर  मोटे  मध्यम
 श्रेणी

 के  कपड़े के  बारे  में  मूल्य  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।

 च  ह
 श्री  स०  सो ०  बनर्जी :  क्या  सरकार  को  कपड़ा  मिलों  से  झ्राइवासन  मिल  गया  है  कि  वह  यह

 देखेंगे  कि  संकट  के  समय  मूल्य न  बढ़ें  ?

 श्री  मनु भाई  शाह  हम  केवल  उनके  श्रीनिवासन  पर  विश्वास  नहीं  करते
 ।

 हम  कपड़ा

 के  कार्यालय  के  स्तर  पर  मलय  निर्धारित  करने  उन्हें  छापने  के  लिये  कानूनी उपाय  कर  रहे  हैं

 यह  काम  गैर-सरकारी पक्षों  पर  नहीं  छोड़  रहे  हैं  ।

 श्री  यदा पाल सिंह  :  जिन  व्यापारियों  ने  गरम  कपड़े के  दाम  कर  रखे  हैं  क्या  उनके  खिलाफ

 भी  डिफेंस are  इंडिया  रूल्स  के  मातहत  कोई  कारवाई  की  गयी  है
 ?

 श्री  मनु भाई  माह  :  wal  तो  काटन  टेक्सटाइल्स की  बात  हो  रही है  ।  गरम  कपड़े  की  बात  होगी
 तो  उसका  भी  पता  करेंग े।

 ध्या
 अध्यक्ष  महोदय  :  आजकल जाड़े  का  मौसम  है

 श्री  प्रिय  गुप्त  :  कया  मंत्री  महोदय  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उपभोक्ता  सहकारी
 समितियों  बहु-उद्देशय  समितियों  को  उपभोक्ताओं  को  निम्न  दर  पर  बेचने  के  लिये  एक्स-मिल

 भाव  पर  कपड़ा  सीधे  मिलों  से  मिलेगा
 ?

 मसनूआत शाह  :  हां  ।  उत्पादन  को  ३०  करोड़ गज  बढ़ाने  के  लिये  सभी प्रबन्ध कर

 लिये  गये  हैं  कौर  सभी  किस्म  का  दस
 प्रतिशत  कपड़ा

 उपभोक्ता  सहकारी  स्टोरों  कौर  विभागीय
 स्टोरों  को  दिया  जायेगा  ।

 श्री  प्रिय  गुप्त  :  परन्तु  मेरी  जानकारी  यह  है  कि  उनको  यह  नहीं  मिल  रहा  है

 महोदय  शांति  ।  में  इस  प्रदान  की  अनुमति  नहीं  देता  ।

 fait  भागवत
 झा

 श्रीपाद
 मंत्री  महोदय  का  उत्तर  स्वीकारात्मक

 होने  के  क्या  सरकार

 संकट  काल
 में

 स
 संभावित  yqeay  में  वृद्धि

 « को  रे  के  उपायों  को  कड़ा  करेगी  ?

 मूल  अग्रेजी  मे



 ९५  कातिक  Qony  लिखित  उत  प्प्डे

 गधी  सुभाष  दाह :  मेंने  भी  यही  बात  कही  है  ।  सभी  उपाय  किये गये  हैं  ।  यदि  कोई
 भी

 शाननीय  सदस्य  कपड़े  के  मूल्य  में  वृद्धि  का  कोई
 मामला

 बतायें
 तो

 में  उन  का  श्राभारी  हूंगा  ताकि  हम

 बड़ी  कार्रवाई  कर  सकें  ।

 नन श्री  दिनेश  भट्टाचायें  :  क्या  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिये  कि  छपे  हुए  मूल्य  ठीक  मूल्य  हैं
 ?

 aire  अधिक  मलय  नहीं  सरकार  के  पास  कोई  व्यवस्था

 pat  ae  जाह  :  हां  ।  इरादा यही  है  ।

 महोदय  :  प्रहर  काल  समाप्त  हो  गया  है  ।

 ee

 प्रश्नो ंके  लिखित  उत्तर

 मोटर कार  का  मूल्य

 मती  रेणुका राय
 1*२२३

 डा  लक्ष् मीम लल  सिंधवी

 कृपा  करेंगे कि  : क्या  इस्पात  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  सरकार  ने  गैर-सरकारी क्षेत्र  मोटरकार  निर्माताओं  को  मोटर-कारों के  मूल्य

 कम  करने  के  लिये  तैयार  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  है  ;

 यदि  तो  इसका  क्या  परिणाम  निकला
 ?

 इस्पात  भारी  उद्योग मंत्री  चि  ०
 शौर  .  कुछ  समय  पूर्व

 निर्माताओं  के  साथ  मोटरगाड़ियों के  मलय  में  कमी  करने के  प्रश्न  पर  विचार  किया  गया  था  ।  सरकारी

 दबाव  के  फल स्व  रुप  देश  में  तीन  मोटर-कार  निर्माताओं  में  से  दो  मेसर्स  प्रीमियर  श्राटोमोबाइल्स

 बम्बई  oe  मेसर्ज  स्टैण्डर्ड  मोटर  प्रॉडक्टस ग्राफ  इण्डिया  मद्रास ने  मई  १६६०

 में  भ्र पनी  कारों  का  मूल्य  २००  रुपये  कम  कर  दिया  है  ।  तब  से  वित्त  अधिनियमों  के  भ्रन्तगंत  उत्पादन

 श्र  सीमा  मुल्य  को  छोड़  कर  मलय  में  कोई  वृद्धि  करने  की  शभ्रनुमति  नहीं  दी  गयी है  ।

 रांची  में  मशीनें  बनाने  का  ढलाई  व  गढ़ाई  का  कारखाना

 श्री  विद्याचरण  शक्ल

 श्री  रा०  शि०  पाण्डेय
 न्

 श्री  सारिका

 am  इस्पात  और  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 art  की  दशा को  देखते  हुए  रांची  में  मशीन  बनाने  के  कारखाने तथा  ढलाई  व

 गढ़ाई  के  कारखाने  के  निर्माण  के  बीच  कितनी  अवधि  कौर

 इस  अवधि  को  कम  करने  के  लिये  क्या  कार्रवाई  की  जा  रही  है
 ?

 इस्पात  कौर
 भारी  उद्योग  मंत्री

 fa च्०  लगभग दो  वर्ष
 ee,

 मल  wast में



 aoe  लिखित  उत्तर  १६  CEC

 यद्यपि  निर्माण  तेजी  से  करने  का  हर  प्रयत्न  किया  जा  रहा  मुझे  aren  है  कि

 इससे  में  विशेष  फर्क  पड़ेगा  ।  उत्पादन  कार्यक्रम  इस  प्रकार  करने  का  है  जिससे  भारी

 कास्टिंग  फोगिंग  के  आयात  की  आवश्यकता  में  भारी  कमी  हो  ।  जिन  उपकरणों  के  निर्माण

 में  भारी  कास्टिंग  ate  फोगिंग  की  कम  झाइ्यकता  पड़ती  है  उनका  निर्माण  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 है  ।  ढलवां  और  फौजें  पुर्जों  के  स्थान  पर  aes  किये  गये  भ्रमणा  संविरचित  पुर्जों के  इस्तेमाल  की

 संभावना का  पता  लगाया  जारहा है  ।

 पिम्परी  में  बनाई  गई  पेनिसिलीन  का  मूल्य

 f  मुरारका
 1२३७.

 गे  ह  वर्मा  :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिम्परी  कारख़ाने  में  बनाई  गई  पेनिसिलीन  का  विक्रय-मूल्य  क्या

 आयात  की  गई  पेनिसिलीन  के  मूल्य  की  तुलना  में  यह  कसी

 मूल्य  को  कम  करने  के  लिये  कदम  उठाये गये  हैं  ?

 वाणिज्य  उद्योग  मंत्रालय में  उद्योग  मंत्री
 :  से  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  हैं
 ।

 परिशिष्ट
 १,

 काबिल  संख्या  ५७)

 ऐं दी मनी धातु  के  मलय  में  कमी

 शी  कोयला  बेकय्या  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा
 ~

 करेंगे  क

 क्या  स्टार  मेटल  रिफाइनरी  लिमिट  ड  के  साथ  ऐसे  उपायों  के  बारे  में  चर्चा  की  गई
 जिन  से  कम्पनी  ara  ऐंठी मनी  धातु  का  मूल्य  घटाया  जा  जिसे  १९६१  में  ३. २०
 रुपये  से  बढ़ा  कर  ३.४४  प्रति  किलोग्राम  कर  दिया गया

 क्या  orang  किये  जाने  वाले  अधिक  सस्ते  ऐटीमनी  वयस्क  का  कोई  संसाधन  सुझाया
 गया

 क्या  देशी  ऐंटीमनी  वयस्क  की  खोज  करने  कौर  उसे  निकालने  के  किन्हीं

 उपायों  की  जांच  की  गई  हैं  या  योजना  तैयार  की  गइ

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  )  .  (3)  चंकी  स्टार  मेटल
 रिफाइनरी  आयात  किन्तु  हुए  ऐंटीमनी  वयस्क  से,ऐंटटीमनी  धातु  तैयार  कर  रहा  है  इस  लिये  उम

 धातु  का  सम्बन्ध  आयात  किये  गये  ऐंटीमनी  अयस्क  के  मुख्य  से  होता  हैं  ।  फिलहाल जो  मूल्य

 लिया  जा  रहा  है  वह  उचित  मूल्य  के  भ्रमर  ही  है  जिसकी  सिफारिश  प्रफुल्ल  झ्रायोग ने  जांच  पड़ताल

 के  आधार  पर  की  थी  ।  सरकार  ने  यह  मूल्य  स्वीकार  कर  लिया  है
 ।

 अन्य  सस्ते  ज़रियों  से  अपनी  आवश्यकता  का  ऐंटी मनी  प्रय  प्राप्त  करने  की  संभावना
 का  निरन्तर  पता  लगाया  जा  रहा  है  ।

 भारत  के  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग  ने  देश  में  ऐंटी मनी  वयस्क  के  निक्षेपों  का  सघन
 सर्वेक्षण  कर  दिया है  ।

 मूल  भ्रंग्रेजी  में



 २५  १८८४  )  चपर

 टौलबुटेसाईड  गोलियां

 1२३.  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मधुमेह  रोग  के  लिये  गोलियां तैयार  करने  के

 लिये  किसी  विदेशी  श्रौषध  निर्माता  फर्म  को  एकस्व  अधिकार  दिये  गये  और

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  के  कारण  तथा  इसी  तरह  की  दूसरी  मधुमेह
 विरोधी  औषधियाँ  तैयार  करने  वाले  देशी  निर्माताओं  का  रोज़गार  बन्द  पड़  गया  है  कौर  उन

 जियों की  कीमतें  बहुत  अधिक बढ़  गई  हैं

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :  कई  विदेशी  तथा

 भारतीय  औषध  निर्माताओं  को  अनेक  एकस्व  अधिकार  दिये  गये  हैं  जिन  में  ६ *टौलवुटैमा ईड' |  सहित

 सलोनी  यूरिया  तैयार  करने  की  प्रक्रियाएं  और  औषधियों  के  नुस्खे  शामिल  हैं  ।

 चूंकि  भारतीय  निर्माताश्रोंको  भी  यह  औषधि  तैयार  करने  के  लिए  लाइसेंस  दिया

 गया  है  इसलिए  देशी  निर्माताओं  का  रोज़गार  बन्द  पड़ने  का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  इस
 प्रौषधि

 का  दाम  बढ़  जाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायतें  नहीं  पहुंची  हैं  ।

 ब्रिटेन  को  कपड़े  का  निर्यात

 श्री  विभूति  मिश्र  :

 1२४०.  श्री  प्र०  चल  बर्पा

 थ्री  प्र०  Fo  घोष

 थी  कपूर  सिंह
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  wie  ब्रिटेन  के  सोच  कपड़ा  करार  को  तीन  वर्ष  की

 अवधि  के  लिये  कौर  बढ़ाने  के  प्रस्ताव  पर  कुछ  समय  से  बातचीत  की  जा  रही

 यदि  तो
 क्या

 करार  को  अंतिम
 रूप  दे  दिया  गया

 शौर

 यदि  तो  किन  शर्तों  पर  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनुभाई
 :

 और

 ब्रिटेन  को  भारत  से  सूती  वस्त्र  शर  कपड़े  के  निर्यात  की  वर्तमान  अधिकतम  सीमा
 १६५०  लाख  वर्ग  १९६५  के  तरन्त  तक  जारी  रहेगी  |  इसके  ब्रिटेन  को  भारत

 से  सूत  का  वार्षिक  निर्यात  R&R  की  दर  तक  अ्रधात भ  ११४५  लाख  पौंड  तक  सीमित  रहेगा  ।  भारत

 सरकार  ने  यह  भी  प्रस्ताव  रखा  है  कि  ब्रिटेन  में  सूती  वस्त्र  श्र  qa  का  शुल्क  रहित  आयात  होता

 रहेगा
 उस

 प्रख्यात  में  सम्पूर्ण  रूप  से  वृद्धि  हो  जाने  की  दशा  में  उसी  दर  से  अधिकतम सीमा
 में  भी  वृद्धि  की  जायगी  ।

 विदेशी  औषधियों  की  बिक्री

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  सशि ६  spray  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सूत्र  श्रगरेजी  में
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 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  मरो  ग्राकृष्ट  किया  गया  है  कि  हाल  के  महीनों

 में श्रायात  की  हुई  दवाइयों  जैसे  विटामिन  पाउडर  ak  विभिन्न  वर्गों  की  गोलियां  प्रेडनिसोलन

 टेंट्रासाइक्लीन  का  मूल्य  wae  मुल्यों  के  मुकाबले  में  कई  गना  बढ़  गया  है

 देना  में  इन  औषधियों  की  मांग  किस-किस  wana  में  इन  वर्गों  की  विदेशी  औषधियों

 के  रायात से  तथा  देशीय  दवाइयों  के  उत्पादन  से  पुरी  की  जा  रही  कौर

 (
 ग
 द  इन  दवाइयों  अथवा  समान  वर्गों  दवाइयों  के  लियें  कितनी  विदेशी  फर्मों  oie

 को  एकाधिकार  प्राप्त  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कानूनगो )  :  उपभोक्ताओं

 को  बेची  गयी  तैयार  दवाइयों  की  कीमतों  में  अभी  हाल  के  महीनों  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।

 देश  में  तैयार  की  गयी  अवधियों  का  कुल  मुल्य  go  करोड़ रुपया  है  जब  कि

 उद्योग  के  लिए  wage  कच्चे  माल  का  मूल्य  ८-६  करोड़  रुपया  है  प्रौढ़  तैयार  औषधियों  के

 अनुमानित  आयात  का  मूल्य
 ४-४

 करोड़  रुपया
 है  ।

 कोई  जानकारी  उपलब्ध  नहीं है  ।

 यूरोप  के  देशों  में  a

 प्र॒७  Wo

 दी०  ao  शर्मा

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २७  १९६२  के  तारांकित गर्त  संख्या  ६२५ के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हि
 )  स्थापित  किये  जाने  वाले  चाय  केन्द्रों  की  संख्या  कया  कौर  उन्हें  यूरोप  के  किन-किन

 देशों में  स्थापित किया  जा  रहा  कौर

 उन  पर  क्या  व्यय  होगा  भ्रावतंक  खर्चा  क्या  होगा
 ?

 fata  उद्योग  मंत्रालय में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सुभाष

 शर  इस  विषय  पर  विचार  हो  रहा  ई  ।

 उत्तर  भारत  में  चाय  उद्योग

 1४७०  श्री  | ह ५  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १९६०,  १९६१ कौर  १६६२  में  उत्तर  भारत  में  चाय  उद्योग  को  लोहा  कौर

 इस्पात  सम्बन्धी  कितनी  शभ्रावश्यकता  थी

 उस  उद्योग  की  १९६६०,  १९६१  अझर  Rees  में  wa  तक  कितनी  अ्रावइ्यकता

 पूरी की  गयी  है

 1  १२  सितम्बर  ६२  के  फाइनेंशियल  एक्सप्रैस  में  भारतीय  ara

 परिषद  के  अध्यक्ष  के  इस  वक्तव्य  की  ale  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया  है  जिसमें  चाय

 उद्योग  की  इन  dia  आवश्यकतायें  के  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  सप्लाई  के  बारे  में  शिकायतें  दी  गयी

 पोर

 भ्रंग्रेजी  में
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 पति  मात्राओं उपलब्ध  करने के यदि  तो  इस  उद्योग के  लिए  ये  वस्तुएं

 लिए  क्या  कायवाही  की  जा  रही  है  ?

 वाणिज्य  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सुभाष
 :

 झर  १९६०,  १९६१  शर  १९६२  के
 वर्षों  में  उत्तर  भारत  में  चाय

 उद्योग
 को

 लोहा  और  इस्पात  का  नियतन  मांग  इस  प्रकार है  ~——

 (१)  सीमेंट

 ay
 c

 माग  नियतन

 टन  टन

 CeR0  VU  KUL.  २०० R2,385  2S

 PERL  2,380,028, 29 २७  ३४,६१२.
 ०००

 १६६२  पू  0,8९० ०9००

 BSGEXS

 €८०

 (२)  लोहा  शर  इस्पात

 PEYE—Go  )

 माग  नियतन

 ed  eq

 विकास  ate  विस्तार  ३,३४४,  दर्द  ३,८९३ ह
 औ

 रख  रखाव  कौर  मरम्मत  ५,६७३. ५५७  AXE  38

 PEG O— FN  )

 विकास are  विस्तार  2A,  ३८  FLOR  E%

 रख  रखाव  कौर  मरम्मत  R,ORV. OK  २,७७२  ्

 PERL—KR

 विकास  विस्तार
 दे  २०  9  R,8R¥  ६०

 रख  रखाव  कौर  मरम्मत  4,0%0  85  १,४७४  ड

 जी  हा ं।

 देश  में  लोहा  sik  इस्पात  संपूर्ण  उपलब्धि  स्थिति को  ध्यान  में

 रखते हुए  सरकार  इस  बात  का  प्रयत्न  कर  रही  है  कि  चाय  उद्योग  की  श्रावव्यकता  यथासंभव  अधिक

 से  fae  पुरी  की  जानी  चाहिय े।

 त्रिपुरा  में  उत्पादन  व  प्रशिक्षण  केन्द्र

 यह  बताने की  कपा 1४७१.  श्री  बीरेन  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री

 करेंगे  कि

 उत्पादन-व-प्रशिक्षण  केन्द्रों  के  ज़रिये  त्रिपुरा  उद्योग  विभाग  के  wale  किन  किन

 उद्योगों  का  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है

 मूल  प्रकरण  में



 घ्वचद  १६  ERR

 श्रगरतलला  में  भाई  ०  टी  ०  argo  प्रशिक्षण  प्रतिष्ठानों  में  कौन-कौन से  विषय

 सिखाये  जाते  हैं  ;

 उद्योग  विभाग  के  जरिये  we  तक  कितने  छात्र  प्रशिक्षित  किये  जा  चुके  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :  age

 हड्डियां  हाथीदांत  बेंत  शर  बांस  ।

 (१)  इंजीनियरिंग  :  मैकेनिक

 चार  की  धातु  की  भलाई  ।

 (२)  गैर-इंजीनियरिंग  :
 टोकरी  बनाना  झाशुलेखन  |

 २४७१

 त्रिपुरा में  जुलाहों  की  बस्तियां

 1४७२.  श्री  दशरथ  देव  :  व्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिपुरा  में  जुलाहों  की  बस्तियां  बसाने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  म  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सुभाष  :
 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 ऊन  शौर  ऊनी  कपड़े  का  दाम

 1४७३.  श्री  go  सध सुदन  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 करेंगे कि

 क्या  सरकार को  मालूम  है  कि
 ऊनी  कपड़े  का  दाम  इस  साल  बहुत  ज्यादा बढ़  गया

 ऊन  ऊनी  कपड़े  का  दाम  कम  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही

 दाम  बढ़  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  (att  मनु भाई

 wart  में  कुछ  प्रकाशित  हुए  हैं  कि  ऊनी  होजियरी  माल  के  दाम  बढ़

 गये  हैं  ।

 वर्स्टेंड  वीवींग  होशियारी  भूरा  हाथ-बुनाई  सुत  होजियरी  सुत  के  दाम

 सरकार  ने  निश्चित किये  हैं  ।  are  है  कि  इससे  ऊनी  माल  के  दाम  उचित  स्तर  पर  बनाये  रखने
 में  मदद  सिलेगी  |

 आयात किया  गया  कच्चा  माल  सीमित  मात्रा  में  उपलब्ध  होने  तथा  संकट  काल  के  लिये

 लिये  बढ़ती हुई
 ग्रावश्यकताश्रों

 के  कारण  कीमतों
 पर  पड़ता है

 मूल  sot  में
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 प्रौद्योगिक  को  ब्याज-मुक्त  ऋण

 1४७४.  डा०  रोनेन  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  पिछले  दस  सालों  में  किन-किन  औद्योगिक  संस्थानों  को

 मुक्त  ऋण  दिया  है  ;

 उसी  श्रवर्षि  में  प्रत्येक  संस्था  के  लिये  कुल  कितना-कितना  ऋण  मंजूर  किया  गया

 था

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री
 :

 शौर  (a).  पिछले

 दस  वर्षों  में  प्रत्येक  श्रौद्योगिक  संस्था  के  लिये  मंजूर  किये  गये  ऋण  के  बारे  में  जानकारी  इकट्ठी  करने

 में  काफी  मेहनत  करनी  पड़ेगी  |  यदि  यह  प्रश्न  किसी  विशिष्ट  उद्योग  या  औद्योगिक संस्था  तक  सीमित

 तो  वह  इकट्ठी की  जा  सकती  है  ।

 औद्योगिक  सहकारी  समितियों  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल

 1४७५.  श्री  प्०  do  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २०  १९६२  के

 कित  प्रश्न  संख्या  ४५१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 औद्योगिक  सहकारी  समितियों  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल  की  wa  तक  कितनी  बैठकें  हुई

 हैं  उस  दल  ने  कितने  झ्रध्ययन  दौरे  किये  हैं  ;

 उस  दल  ने  अब  तक  क्या-क्या  सिफारिशें की  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री
 :  औद्योगिक  सहकारी

 समितियों  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल  की  पहली  बैठक  ६  १९६२  को  हुई  थी  कौर  उस  में  किये

 मये  निश्चय  के  अनुसार  उस  ने  अरब  तक  उत्तर  पश्चिम

 राष्ट्र  क्यो  गुजरात की  राज्य  सरकारों  के  पदाधिकारियों के  साथ  चर्चा  की  है  ।  उस  ने

 बम्बई  सूरत  में  औद्योगिक  सहकारी  समितियों  sik

 सहकारी  बैंकों  आदि  का  भी  निरीक्षण  किया  ॥

 कार्यकारी  दल  ने  कभी  तक  अपनी  कोई  सिफारिशें  नहीं  दी  हैं  ।

 दुर्गापुर  में  चइ्सों  शादी  के  शीशे  बनाने  का  कारखाना

 (att  gata  हंसना  :

 श्री  सं०  चे  सामन्त
 1४७६

 धोनी नि०  Yo  भास्कर :
 ब०  कु०  दास

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रूसी  तकनीकी  सहयोग  से  दुर्गापुरमें  चश्मे  के  शीशे  बनाने  का  कारखाना

 ग्लास  फैक्टरी  )  बनाने  के  बारे  में  ya  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  निर्माण  कार्य  निर्धारित  कार्यक्रम से  बन्द  चल  रहा  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसे  पूरा  करने  ale  उत्पादन  के  लिये  समय  न सर्च  का  पालन  करने  के

 लिये  सरकार  क्या  करम  उठा  xl  e?

 मूल  Tis  में

 2245  (Ai)
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 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कानूनगो  )  :  से  (7).  विस्तृत

 परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  चुकी  है  कौर  वित्त  मंत्रालय  के  परामर्श  से  उस  पर  विचार  विमश  किया

 जा  रहा  है  |  परियोजना-रिपोर्ट  स्वीकृत  किये  जाने  के  बाद  ही  समय  aa  तेयार  की  जायगी
 ।

 मिलों  में  नयी  किस्मों  का  कपड़ा

 1४७७.  थ्री  उमा नाथ  :  an  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग
 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मिलों  में  कपड़े  की  नयी  किस्में  चालू  करने  के  सम्बन्ध  में  संशोधित

 सूत्र  लागू  किये  जाने  के  बाद  साल  में  नयी  किस्में  wa  भी  बहुत  ज्यादा  हैं

 यदि  तो  इस  भ्र वांछनीय  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिये  कोई  उपयुक्त  उपाय  किये  गयें

 at

 यदि  तो  वे  कया  हैं  कौर  उनके  परिणाम  कया  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तरराष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  :  (*)

 मिलों  द्वारा  बड़े  पैमाने  पर  नयी  किस्में  चाल  करने  के  बारे  में  कोई  खबर  सरकार  को  नहीं  मिली

 है  ||

 अर  प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 सिलाई  को  मशीनों  कौर  बिजली  के  पंखों  का  निर्यात

 ईदवर  रेड्डी
 Teen

 S  att
 नम्बियार

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 सिलाई  की  मशीनों  बिजली  के  के  निर्यात से  कितना  श्रौसत

 नौतल  पर्यन्त  निःशुल्क  मूल्य  प्राप्त  हुआ  ;

 भारत  में  उनमें  से  प्रत्येक  वस्तु  का  कारखाना  निकलता  औसत  थोक  मूल्य  कितना

 जिसमें  आन्तरिक  कर  शामिल  नहीं  at

 निर्यात से  कम  वसूली  होने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में
 श्रन्तर्रष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री मनुभाई

 सिलाई  की  मशीन  कौर  बिजली  के  पंखे  के  निर्यात  से  प्राप्त  किया
 गया  thee

 नौ तल पर्यन्त  निःशुल्क  मूल्य
 ८०

 से
 Lo  ७०

 से  १००  रुपया  ६५ से  १००  रुपया
 है  ।

 भारत  में  उपर्युक्त  वस् तुझ ों  के  कारखाना-निकलते औसत  थोक  मूल्य  करों

 को  छोड़  कर  )  १००
 से

 tXo  १००  से  १६०  ८०  से  १३०  रुपये  हैं  ।

 के  कारण

 इन  वस्तुओं के  निर्यात से  कम  वसूली  विदेशी  वाजारों  में  गहरी  प्रतियोगिता ड  |

 मिल  अंग्रेजी  में
 गए एएए  आक
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 केरल में  नायलोन  के  धागे  का  कारखाना

 1४७६  sar
 प०  कुन्दन

 :

 श्री  कण

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  केरल  में  नायलोन  के  धागे  का  एक  कारखाना  खोलने  के  लिये  मंजूरी

 यदि  तो  निर्माण  कार्य  कब  area

 इस  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सुनाई  :

 जी
 नहीं  ||

 wie  (7)  प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 श्रगरतलला  बीड़ी  शिल्प  समवाय  समिति

 कि

 श्री  बीरेन  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (*)
 अगर तल्ला  बीड़ी  शिल्प  समवाय  समिति  कर्मचारियों की  सहकारी  समिति

 1  |

 क्या  उस  समिति ने  १९६०  में  कोई  ऋण  मांगा  था  ;

 यदि  भाग  का  उत्तर  तो  उसके  लिये  ऋण  न  मंजूर  के  क्या  कारण  हैं  ?

 fares तथा  उद्योग  मंत्रालय में  उद्योग  मंत्री  :  जी  att

 जी  नहीं  ।

 (77)  समिति  ने  ऋण  के  अधिकारी  बनने  के  लिये  सहकारी  समिति  अधिनियम  के  उपबन्धों

 के  अधीन  आवश्यक  चुकता  पूंजी  इकट्ठी  नहीं  की  थी  ।

 जड़ी  बूटियों का  निर्यात

 थी  बड़े  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 भारत  से  जड़ी  बूटियों  का  निर्यात  करके  १९६१-६२  में  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा

 प्राप्त की  गई  ;

 क्या
 निर्यात  की  जा  सकने  वाली  नई  जड़ी  बूटियों  खोजकर  यह  निर्यात  बढ़ाने  के

 कोई  विद्वेष  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  लाहौल  घाटी  से  प्राप्त  | है ह कुथ  नामक  जड़ी  का  निर्वात  किया  जा

 सकता

 यदि
 तो  उसकी  क्या  संभावना है  ?

 कि

 मूल  dist  में
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 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राण्ट्रीय॑  व्यापार  मंत्री  (att  च्  :

 जड़ीबूटियों को  निर्यात की  वस्तुझों  के  रूप  में  अलग  से  वर्गीकृत  नहीं  किया  जाता  ।  स्थूल

 वर्गीकरण  में  चन अर्थात  जिनका  अन्यत्र  कहीं  उल्लेख  नहीं  है  कौर  जिनका  UAT:

 उपयोग  दवाइयों  या  इत्र  में  होता  ऐसी  सभी  चीजें  शामिल  हैं  जो  पूरी  तौर  से  दवाइयों  के  काम

 में  नहीं  लायी  जातीं  ।  इन  चीजों का  कुल  निर्यात  PeRR-E में  २.
 ८  करोड़ रुपया  है  |

 दवाइयों  के  काम  खाने  वाली  जड़ीबूटियों  निर्यात  बढ़ाने  के  उद्देश्य
 से

 नयी  जड़ी-बूटियों ढूंढने  के  लिये  सेन्ट्रल  इंडियन  मेडिसिनल  प्लांट्स  सेन्ट्रल  ड्रग

 ford  फारेस्ट  frat  are  ate  नैशनल  केमिकल  कार्रवाई  कर

 रही  हैं  ।

 श्र  वास्तव में  है कुथ  जड़ी  बूटी  नहीं है  ।  लप्पा  ्  पौधे

 की  जड़  को  कहते हैं  ।  PERL—ER  तक  लाहौल  घाटी  से  इस  जड़ी  के  निर्यात  से  विदेशी

 मुद्रा  काफी  मात्रा  में  मिलती  थी  ।  अब  उसकी  मांग  बहुत  कम  हो.गई है  कौर  इसलिये  भारत  से
 उसके  निर्यात  की  अब  alee  गुंजाइश  नहीं  है  ।  फिर भी  कुथ  से  कास्ट  रूट  तेल  निकाला  जा  रहा

 है  जिसके  निर्यात  के  लिये  कुछ  गुंजाइश  हो  सकती  है  ।

 विदेशी मुद्रा  का  संसाधन

 1४८२  श्री  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ६  PERV’ H के  अतारांकित

 प्रदान  संख्या  ७१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 फेडरेशन श्राफ  इण्डियन  चैम्बर्स  प्राण  काम सं  एण्ड  इण्डस्ट्री  ने  विदेशी  मुद्रा

 बचाने  की  कोई  ठोस  योजनायें  प्रस्तुत  की  हैं

 यदि  तो  सरकार ने  उन  योजनाओं की  छानबीन  की  है

 वे  कहां  तक  सहायक  सिद्ध  होंगी ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कानूनगो )  से  (7)

 फेडरेशन  श्राफ  इंडियन  ग्राफ  एण्ड  इण्डस्ट्री  ने  सरकार  के  साथ  औपचारिक  रूप  से

 चर्चा  की  है  और  वह  विस्तृत  योजनायें  तैयार  कर  रहा  है  ।  वे  प्राप्त  हो  जाने  के  बाद  उनकी  छानबीन

 की  जायगी

 त्रिपुरा  को  नालीदार  लोहे  को  चादरों  की  सप्लाई

 1४८३  श्री  बीरेन  दत्त  :  क्या  इस्पात  प्रौढ़  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 त्रिपुरा  के
 सिविल

 सप्लाई
 के

 विभाग
 के  पास  ard  १९४५८ से  नवम्बर  १९६२

 तक  सी०  भाई  शीट्स  के  लिये  कितने  आवेदन  पत्र  पड़े  हुये  थे  |

 चादरों की  मांगें  कितनी  हैं  ;  (|

 वर्ष  PERG  ६२
 के  लिये  त्रिपुरा  प्रशासन  के  विभिन्न  विभागों  की  नालीदार  लोहे  की

 क्या

 गैरसरकारी  व्यक्तियों  को  उनकी  मांग  के  ay on:  नालीदार
 लिये

 की  चादरों
 की  सप्लाई करने  PERL—-ER  के  लिये  की  म

 करने  का  मंत्रालय  का  विचार  है  ?
 मांग  भी  FERR—-KF  के  अन्त  तक  पुरा

 का न  ल
 ं

 नि  स  ब  पब्ल  ee
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 इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  fo  eT  :  एए  ।

 ५,२६०  मेट्रिक टन  ।

 चूंकि  जी०  सी०  बीट्स  की  मांग  उपलब्धि  से  बहुत  श्रमिक  इस  कारण  प्राप्त मात्रा
 का  समान  वितरण  किया  जाता  है

 ।
 उत्पादकों  के  पास  अनेकों  क्र यादे शा  पूरे  होने  के  लिये  बाकी

 पड़े  हैं  ।  झ्रापातकालीन  आवश्यकताओं की  पति  पहले  होगी  कौर  उसके  बाद  साधारण

 दिया  जायगा  ।  इसमें  स्वाभाविक  ही  समय  लगता है  ।

 सीमेण्ट का  उत्पादन

 (tt  रामरतन गुप्त  :

 at  रामेश्वर  टाटिया  :

 श्री  यदा पाल सिंह  :

 क्या  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 सरकार  ने  लाइसेंस दादा  सीमेण्ट  कारखानों  को  तुरन्त  उत्पादन  आरम्भ

 कर  देने  के  लिए  कोई  हिदायत  दी  है  ;  श्र

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 इस्पात भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  :  प्रभावी  कार्यवाही  करने

 श्र  योजनाओं  at  पुरा  करने  के  लिए  स्वयं  लाइसेंस  में  ही  समय  सीमा  निर्धारित  की

 गयी  इसका  पुर्णतया  पालन  किया  जाता  यदि  सरकार  इस  बात  से  सन्तुष्ट  हो

 जाय
 कि

 समय  बढ़ाना  mae  है
 तो

 समय  बढ़ा  दिया  जाता  फिर
 भी

 लाइसेंस  शुदा

 व्यक्तियों  को  तत्काल  उत्पादन  करने  का  कोई  पप्  नहीं  दिया  गया

 wea  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  में  श्रांक्सीजन  संयंत्र

 1४८५.  श्रीमती  सावित्री  निगम :  क्या  इस्पात  शौर  भारी  उद्योग  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स के  अ्रॉक्सीजन  संयंत्र  में  हफ्ते  में  केवल  दो  दिन  ही  काम

 होता है  ;  कौर

 क्या  आक्सीजन  के  अतिरिक्त  उत्पादन  की  बाजार  में  बिक्री  की  संभावना  की

 छानबीन  की  गयी  है  ?

 इस्पात  शौर  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  :  (*)  श्र  जी

 उत्पादन  कारखाने  की  वर्तमान  झ्राइवकताओ्ं  तक  ही  समिति  है  ।  लेकिन  क्षमता  का  पूरा

 पूरा  उपयोग  करने  के  लिए  फालतू  आक्सीजन  के  ग्राहकों  का  पता  लगाने  का  विचार  है
 ।

 टेंडर  मंगाये  गये  हैं  ake  मूल्यों  के  सम्बन्ध में  प्राप्त  प्रस्तावों की  छानबीन की  जा  रही

 ——

 faa  भ्रंग्रेजी  में
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 शव७ रूरक ला  के  झ्र  सलेब मै है

 do  चं०  सामन्त

 +¥aG  थी  सुबोध

 श्री  स०  alo  द्विवेदी

 क्या  इस्पात धौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  रूरकेला  निर्माण  में  से  ३७,०००  मीट्रिक  टन  कौर

 स्लैबਂ  वस्तु विनियम  के  आधार  पर  विदेशों  में  १४,०००  मीट्रिक टन  सफद  साधारण  चादरों

 कौर  काली  चादरों  के  बदले  जिनकी  भारत  में  उद्योग  के  लिए  शझ्ावश्यकता
 बेची

 यदि  तो  व्यापार  किसने  किया
 ale  किससे

 शौर

 क्या  निर्यातीत  वस्तुऐं  मंजिल  पर  पहुंच  गई
 ?

 कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  :  इस्पात

 स्टैप  शादी  की  ३४,०००  मीट्रिक  टन  मात्रा  को  &o,000  मीट्रिक  टन  स्लैब  पिण्डों

 के  निर्यात  के  बदले  आयात  करने  की  अनुमति  दी

 कलकत्ता  स्थित  लोहा  तथा  इस्पात  नियंत्रक  ने  झमीचन्द प्यारे लाल प्यारे
 अभिनय  राम  कृष्ण  कुलवन्त  राय  कौर  सुरेन्द्र  प्राइवेट  लि  ०,

 कलकत्ता  को  यहं  व्यापार  करने  की  भ्र नुम ति  दी  इन  फर्मों  ने  इस्पात  के  सामान  के  निर्यात

 के  लिए  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  साथ  ठेका  किया  था
 ।

 Yo,Xoo  मीट्रिक  टन  इस्पात  स्लैब  at  पिण्ड का  पहिले  ही  निर्यात  हो  चुका

 डिस्को  धौर  पर  बकाया  ब्याज

 छु०  |: हू ०
 t¥ag

 {
 att

 मुरारका चक

 क्या  इस्पात भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लोहा  तथा  इस्पात  समानीकरण  निधि से
 मैसर्स  डिस्को  atc  feet  को  दिये

 गये  विशेष  afer  देयों  पर  १  Faas  से  ३१  १६६१  तक  कितना
 व्याज

 है  ;

 क्या  उपरोक्त  राशि  पुरी  वसूल  हो  गई  ai!

 इस्पात  ate  भारी  उद्योग  मंत्री  (ait  चि०  :  २७७  ५  लाख

 रुपये ।

 तक
 कोई

 oft  प्राप्त  नहीं  हुई  वसूली  के  ढंग  की  जांच  हो  रही

 वि  अ  निधि

 ह्

 मूल  अंग्रेजी  सें
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 रुकेगा  में  आन्तरिक  परिवहन

 ४८  Sa
 रवि  कर्मा  :

 थी  मुरारका

 कया  इस्पात  शौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa:

 क्या  रूरकेला  में  आन्तरिक  परिवहन  के  लिए  वैगन  स्थिति  गम्भीर  है  ;

 यदि  तो  क्या  इसका  प्रभाव  उत्पादन  पर  पड़ेगा  ;

 इस  कठिनाई  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कारवाई  की  गई

 1  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  :  से

 में  वैगन  स्थिति  पुर्णतया  सन्तोषजनक  न  थी  और  wa  उसमें  सुधार  हो  गया  हिन्दुस्तान

 स्टील
 ने

 रेलवे
 से  कुछ  वैगन  प्राप्त  कर  लिये  हैं  ake  पुरानों  की  मरम्मत  कर  ली

 कुछ  विद्वेष  प्रकार  के  वैगन  भी  पश्चिमी  जमेंनी  से  orate  किये  जा  रहे  हैं  ।  रुकेगा

 इस्पात  संयंत्र  में  निरन्तर  सुधार  हो  रहा

 लोहा  ate  इस्पात  समानीकरण निधि

 1४८८.
 S  ait  मुरारका

 ‘Lat  Fo  चल  पन्त

 क्या  इस्पात  ate  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  काल  में  लोहा  शौर  इस्पात  समानीकरण  निधि  से

 कितना  अंश  मिलने  की  तराशा  हैं  ;  at

 wa  तक  कितना  अंशदान  किया  गया  हैं
 ?

 इस्पात  और  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  |  att  तीसरी

 पूंच  वर्षीय  योजना  काल  में  RI—-F-VERR  तक  समानीकरण  निधि  में  WwW.  vy  करोड़  स०

 om  गये  वेतनमान  स्थिति  के  भ्र तु सार  बाकी  चार  वर्षों  में  प्राप्ति  ak  विक्रय  मुल्क
 Xs  करोड़  रु०  होने  की  है  ।

 दक्षिण में  स्टेनली  स्टील
 च  a

 श्रीमती  मेमना  सुल्तान

 श्री  मा  दा०  देदामख

 श्री  शिवाजी  राव  wo  देशमुख

 +¥8O  श्री  जेबें
 4

 श्री  रावनदल

 थ्री  fao  go

 |  sit  किशन  वीर

 तुलशी दास  जाघव

 क्या  इस्पात  site  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  हाल  में  दक्षिण  में  एक  स्टेनलेस  स्टील
 धट

 की  स्थापना  का

 लाइसेंस  दिया  हैं  ;

 मूल  प्रंग्रेजी
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 ate  तो  किस  फर्म  को  दिया है

 तीसरी  योजना  में  स्टेनलेस  स्टील  का  उत्पादन-लक्ष्य  क्या है

 क्या  देश  के  अन्य  भागों  विशेषकर  मध्य  प्रदेश  में  स्टेनलेस  स्टील  बनाने

 के  लिए  ate  संयंत्र  स्थापित  करने  के  कोई  ake  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ;  AK

 उस  पर  सरकार  का  क्या  निश्चय

 इस्पात  शर  भारी  उद्योग  मंत्री  fro  आर

 में  स्थापित  होने  वाले  संयंत्र  में  ७,०००  टन  स्टेनलेस  स्टील  वार्षिक  बनाने  की  मैप्स

 )  प्राइवेट  मद्रास  की  योजना  सरकार  ने  सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकार  कर  ली

 Yo,ooo0  टन  प्रति व्  |

 शौर  (&)  श्रीमान  मैसेज वी०  एच०  बम्बई  की  गुजरात  राज्य

 में  अहमदाबाद के  पास  वधवा  में  एक  स्टेनलेस  स्टील  का  संयंत्र  बनाने  की  योजना  भी  सिद्धान्त

 रूप  में  सरकार  ने  स्वीकार  कर  ली  है  ।  इस  संयंत्र  की  वार्षिक  क्षमता  १०,०००  टन  होगी

 wea  प्रस्ताव  स्वीकार  न  किये  जा  सके  क्योंकि  पर्याप्त  क्षमता  पहिले  ही  पूरी  हो  चुकी

 जिसमें  सरकारी  क्षेत्र  की  क्षमता  भी  शामिल हैं  ।

 ्य 'लो-शेफ्ट  भट्टी  का  कच्चा  लोहा  संयंत्र

 श्री  तुलशी दास जाघव दास  जाघव

 1४६९१  4  श्री  qo  go  पाटिल
 bea  Ginn

 |  श्री
 जब

 क्या  इस्पात  शौर  भारी  उद्योग  मंत्री  ५  ReqR  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १२९२

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विदर्भ  में  लो-शेफट” भट्टी का कच्चा भट्टी  का  कच्चा

 लोहा  संयंत्र  जिसके  लिए  लाइसेन्स  दिया  गया  उत्पादन  क्षमता  उसकी  रोजगार
 संभावना  कितनी  हैं

 ?

 कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  हिन्द  बम्बई  को

 Reo  में  उद्योग  तथा  अ्रविनियम  के  अन्तर्गत

 भट्टी  में  कच्चा  लोहा  बनाने  का  लाइसेन्स  दिया  गया  था  प्रौढ़  उन्हें  €  ६,०००  टन प्रति

 वर्ष  उत्पादन  क्षमता  स्वीकृत  की  गई  थी  ।  फर्म  ने  बताया  हैं  कि  लगभग  ८००  व्यक्तियों

 को  रोजगार  मिल  सकेगा

 मशीनी  श्रौजार  उद्योग  &  लिए  लाइसंस

 1४९२.  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  क्या  इस्पात धौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे कि

 वर्ष  १९४५७  से  गैर-सरकारी क्षेत्र  में  मशीनरी  छोटे  लोह

 मिश्र  धातुओं  इस्पात  मिश्र  धातुश्नों  के  विकास  के  लिये  कुल  कितने  औद्योगिक  लाइसेन्स

 दिये  गये  प्रौढ़  उनका  राज्यवार  ब्यौरा  कया

 मूल  अंग्रेजी  में
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 प्रत्येक  श्रेणी  में  राज्यवार  कितने  लाइसेन्स  अप्रयुक्त  रहे  ;

 (7)  क्या  सरकारी  ग्रा धार
 पर

 के  कारणों  का  कोई  पुनरीक्षण  किया  गया

 ये  कारण क्या  हैं  ;  और

 क्या  अनिवार्य  मशीन  भ्र  सामान के  विदेशों  से  शिकायात की  wd  इस

 अप्रयोग  का  मुख्य  कारण  हैं  प्रौढ़  ऐसा  कितने  मामलों  में  gar  है
 ?

 कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  सुब्रहमण्यम )  गौर  )  एक

 विवरण  संलग्न  हैं  परिदिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  a  |

 लाइसेंसधारियों की  स्वीकृति  योजनाओं  की  प्रगति  की  जांच  की  जाती  है

 झर  जहां  कहीं  वे  उनके  लिये  निर्धारित  सभा  में  -  प्रभावी  कार्यवाही  नहीं कर  उन्हें  कारण

 बताशो  नोटिस  दिया  जाता  है  ।  लाइसेंसघार्यों  से  प्राप्त  उत्तरों  से  पता  लगेगा  कि  लाइसेंसों

 प्रयोग  न  करने  के  कारणों  में  ये  भी  कारण  हैं  कि  लाइसेंसधारी रूचि  नहीं  अपेक्षित पंजी  प्राप्त

 करने  में  aaa  विदेशों से  उपयुक्त  टेक्निकल  तथा/या  वित्तीय  सहयोग  प्राप्त  नहीं  कर  सके  कौर

 उक्त  संसाधनों से  पूंजीगत  वस्तु ग्न ों  के  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  का  अभाव है

 (=)  विदेशी  मुद्रा  के  अभाव  के  कारण  मशीनी  औजार  बनाने के  लिये  सामान  भा

 निर्यात के  लिये  १०  मामलों  में  लाइसेंस  नहीं  दिये  गये  ।

 पंजाब  को  दिया  गया  कच्चा  लोहा

 1४९३.  श्री  दलजीत सिंह  :  कया  इस्पात  ak  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 वर्ष  १९६२-६२  में  अब  तक  पंजाब  राज्य  को  कुल  कितना  कच्चा लोहा  आवंटित

 fear  गया है

 उपरोक्त काल  में  कितनी  मात्रा  दी  गई
 ?

 peer  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  )  कच्चे  लोहा  की  कोई

 कोटा  प्रणाली  नहीं  है  कोई  झरा वं टन  नहीं  किया  जाता  ।  पंजाब  राज्य  के  औद्योगिक  कारखानों

 से  जाये  इन्डेंटों  के  लिये  जो  कि  XX, RE  मीट्रिंक टन  के  लिये  १६६२ में  (23-2 0--LRER

 योजना  बनाई  गई  हैं  ।

 २१,००१  मीट्रिक  टन  से  PEER  |

 भिलाई कोक  उत्पादन

 fat  राम  रतन  गुप्त
 Peer

 1  सहा राजकुमार विजय  आनन्द

 क्या  इस्पात  शौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 है क्यां  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  में  कोक  उत्पादन  में  हाल  में  कोई  सुघार

 ee  ाणनाणायलाातु

 मूल  भ्रंग्रेजी  में



 प्र  लिखित  उत्तर  १६  १९६२

 यदि  तो  उसका  क्या  कया  बौरा  है  ?

 इस्पात प्रौढ़  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  :  श्रीमान ।

 पिछले  छः  मास  में  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  में  निम्न  घातुक्मक  कोक  का  उत्पादन

 ग  थ  cr

 उत्पादन

 ”

 मीट्रिक टन  मीट्रिक टन

 geark १  ९  LE  VETS

 ERR  58,233  ZEW?

 &  ve  रे,०  १७. १९६२

 PERR  €  ६८  ०
 रे  है

 १९६२  £०,४  ३५,  3,0  ia
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 उड़ीसा शौर  मध्य  प्रदेश  में  नये  इस्पात  कारखाने

 1४९४५.  oft  सुरेख  नाथ  द्विवेदी :  क्या  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 क्या  उड़ीसा  ate  मध्य  प्रदेश  में  कौर  श्रमिक  इस्पात  कारखानों  की  संभावना ग्र ों  के  लिये

 क्या  चौथी  पंचवर्षीय योजना  में  होने  वाले  इस्पात
 उत्पादन  की  नई  योजनाओं  के

 एक  के  रूप  में  यह  किया  जाता  है  ?

 इस्पात  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  चौथी  पंच  वर्षीय

 योजना  में  शामिल  की  जाने  के  लिये  इस्पात  विकास  योजनाश्रों  को  बनाने  के  लिये  बनाया  गया

 रिंग  ad  ने  एक  से  अधिक  राज्यों  में  कुछ  क्षेत्रों  का  प्रारम्भिक  सर्वेक्षण  करने  का  सुझाव  दिया
 ।  इसका

 उद्देश्य  उन  क्षेत्रों  का  संभाव्य  क्षेत्रों  की  दृष्टि  से  सर्वेक्षण  करना  था
 ।

 इन  प्रारम्भिक  सर्वेक्षणों  में

 उडीसा  मध्य  के  कुछ  क्षेत्र  श्री  जायेंगे  ।

 इस्पात फीतों  का  निर्माण

 1४९६.  sit  हिम्मतसिहका :  क्या  इस्पात ate  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे रेंगे  fa

 क्या  भारत में  इस्पात  फीतों  के  निर्माण
 का

 कोई  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  है  या
 धीन है  ;  कौर

 यदि
 a,  तो  क्या  कोई  विदेशी

 स  पग
 प्राप्त  करने  का  विचार  है

 ?

 सिल
 att
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 seat फीतों  की  निर्माण इस्पात  alt  भारी  उद्योग  मंत्रों  fro

 करने  के  लिये  तीन  उद्योगों  को  प्रौद्योगिक  लाइसेंस  दिये  गये  हैं  ate  एक  ger  फर्म  द्वारा  किया  गया

 प्रस्ताव  सरकार के  विचाराधीन  है

 लाइसेंस  प्राप्त  दो  कारखानों  का  विदेशी  सहयोग  से  स्थापित  होने  का  विचार  है  ।

 विचाराधीन  प्रस्ताव  में  भीं  विदेशी  सहयोग  लिया  जायेगा  |

 त्रिपुरा  में  विद्युत  चालित  करघा  उद्योग

 1४९६७  श्री  बीरेन दत्त  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री ag  बताने की  कृपा  करेंगे

 far

 क्या  त्रिपुरा  में  विद्युत्‌  चालित  करघा  उद्योग  आरम्भ  करने के  लिये  कोई  लाइसेंस

 दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  लाइसेंस  कितने  करघों  के  लिये  दिया  गया  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय में  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्रो  मनु भाई

 ष्  ।

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 समय  प्रदान

 श्र०  क०  गोपालन

 1४६  4
 भी

 दी०  चं०  शर्मा

 |
 at

 राम  रतन  गुप्त
 |  सहा राजकुमार विजय  आनन्द

 कया  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे कि

 मलय  प्रदर्शन की  स्वेच्छा  प्रणाली  संबंधी  व्यापार  बोर्डे  faery कब  लागू

 थोक  कौर  फुटकर  व्यापारियों  द्वारा  निश्चय  के  लागू  करने  सरकार  निश्चय

 को  लागू  कराने में  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय में  श्रन्तरराष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  (att  मनु भाई

 मूल्य  प्रदर्शन की  स्वेच्छा  प्रणाली संबंधी  व्यापार  बोर्ड  का  निश्चय  निश्चित  ढंग  से  [१  जुलाई

 १९६३  से  लाग  किया  जायेगा

 मूल्य  प्रदर्शन की  स्वेच्छा  प्रणाली संबंधी  निश्चय  की  कार्यान्विति  म्रधिकतर  व्यापार

 सम्प्रदाय
 agree

 द
 सगे  दुनिया  को  ना  पह  जात  सरकारों  हारा

 चारिक  नियंत्रण  कौर  प्रवर्तन  की  बात  इतनी  नहीं  है  ।

 काठियावाड़ तट  पर  नमक  का  उत्पादन

 vee.  श्री तन  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  मंत्रालय  ने  चुनावों  से  कुछ  पहले  काठियावाड़  के  समुद्र
 तट

 पर  नमक  के  उत्पादन

 अ के  लिये  लगभग
 २१

 लाइसेंस  लोगों
 को

 दिये  थे
 ;

 काणा  is

 fas  wi
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 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  प्रकार  के  लाइसेंस  किसी  भी  प्राइवेट  पार्टी  को  न  देने  का

 wat ने  पुर्व  निश्चय कर  लिया  था  ;  ak

 यदि  तो  इस  नीति  में  परिवर्तन  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कानूनगो )  :  १९६२ में

 नमक  विभाग  द्वारा  नमक  तैयार  करने  के  छः  लाइसेंस  दिये  गये  थे  तथा  २०  अन्य  मामली  में  लाइसेंस

 देना  मंजूर  किया  गया  था  ।  ये  लाइसेंस  विभिन्न  आवेदकों
 को

 राज्य  सराकार  द्वारा  पट्टे  पर
 जमीन

 मिल  जाने  की  c  पर  दिये  गये  थे  ।

 तथा  (7).  हां  ।  सरकार ने  gays F aifa F में  नीति  के  रुप  में  नमक  समिति

 की इस  सिफारिश  पर  ही  यह  निचय  किया  था  कि  जिन  क्षेत्रों  में  नमक  का  उत्पादन  ज़  सूरत  से  las

 होता है  उसमें  नमक  बनाने के  नये  लाइसेंस  भी  प्राइवेट  पार्टियों  या  दूसरी  एजेंसियों  )

 नहीं  दिये  जाने  चाहियें  जिनमें  गुजरात  भी  शामिल  है  ।  ऐसा  इसलिये  किया  गया  था  कि  इन  क्षेत्रों

 के  नमक  निर्मितियों  को  अपना  माल  बेचना  कठिन  हो  गया  था

 तीसरी पंच  वर्षीय  योजना की  अवधि  में  नमक  के  बढ़े  उ  उत्पादन  लक्ष्य  ६०  लाख

 मीट्रिक  टन  को  ध्यान  में  रखते  हुये  RERE  उपरोक्त  निर्णय  पर  पुनः  विचार  किया

 गया  ।  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  की  अवधि  में  २४  लाख  मीट्रिक  टन  के  अतिरिक्त  उत्पादन
 को  पूरा  करने  के  लिये  तब  यह  निश्चय  किया  गया  था  कि  नमक  बनाने  के  लाइसेंस  देने  का  काम  फिर

 शुरू  कर  देना  चाहिये  ।

 नारियल  जटा  की  बनी  acquit  की  भाड़ा  दर

 1५००.  श्री  वासुदेवन नायर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  .

 (=)  सरकार  नारियल  जटा  की  बनी  की  भाड़ा  दर  में  कमी  करने  के  बारे  में

 कान्फ़र्स  लाइन्सਂ  के  साथ  वार्ता कर  कौर

 यदि  तो  वार्ता  का  अन्तिम  निश्चय  होने में  कितना समय  लगेगा  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई
 श्रीमान  |

 अरब  तक  लाइन्स  '  की प्रतिक्रिया को  ध्यान  में  रख  कर  वार्ता  के  अन्तिम

 निश्चय  की  लक्ष्य  तारीख  बताना  कठिन  है  ।

 कम्पनी  अधिनियम

 1५०१.  श्री  यद या पाल  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कप  करेंगे
 कि

 क्या  विवेक बोस  ara  ने  कम्पनी  अधिनियम  में  परिवर्तन  करने  कौर  उसके  प्रशासन
 पर  अपनी  वे  अन्तिम  सिफारिशें  दे  दी  हैं  जिनसे  निगमित क्षेत्र  में  भ्रष्टाचार aaa  करने  में

 सहायता  कौर

 यदि
 तो  उसका कया

 ब्यौरा
 है  ?

 ee
 अंग्रेज़ी  में
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री
 :  प्रो  जांच

 ara  ने  भ्र पनी  रिपोर्ट  ३१  १९६२ को  दी  थी  ।  इस  रिपोर्ट  में  निम्न  बातों  के  बारे  में

 सरकार  से  सिफारिश को  है  आयोग  के  विचार  में  यह  कार्य  जो  भविष्य  म  ऐसे  भ्रष्टाचारों

 को  अ्रपनाने  जिनका पता  aap  को  जांच  करने  में  रोधक  करना  चाहिए  ,  और

 (२)  धन  लगाने  वाली  जनता  के  हित  में  कम्पतियों  तथा  फर्मों  की  निधियों  तथा  परस्तीयों  का

 भविष्य  में  उचित  प्रशासन  सुनिश्चित  करने  के  लिये  वह  कार्य  जो  झ्रायोग  की  दृष्टि  में  आवश्यक

 है  ।

 में  tar  कारखानाਂ

 Sat
 Fo  गोपालन

 THOR.
 थी  प०  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री ae  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  केरल  में  रेशा  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिये  कोई  लाइसेन्स

 दिया  है  ;

 यदि  तो  लाइसेन्स धारी का  नाम  क्या  है  कौर  स्वीकृत  परियोजना  का  बया

 ब्यौरा है  ;

 परियोजना का  कार्य  कब  area होगा  ;  और

 कुल  कितनी  पूंजी  की  आवश्यकता  होगी ?

 पबाशणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनुभाई

 श्रीमान

 मैसेज  फाइबर  फोम  केरल  राज्य  द्वारा  रबड़  मिश्रित  नारियल

 tar  उत्पाद  के  निर्माण  के  लिये  एन०  एस०  शाई ०  सी०  को  १,€२,०००  स०  के  मूल्य  की  मशीन

 आयात
 करने  लाइसेन्स दिया  गया  है

 (7)  वर्ष  १९६४  में  किसी  समय  ।

 लगभग  ४.२०  लाख  रू०  |

 मद्रास  में  घंटों  का  यंत्रीकृत  भट्टा

 कि  श्री  उमा नाथ
 :

 क्या
 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  ag  बताने  कृपा  करेंगे

 क्या  मद्रास  राज्य में  ईटों  का  यंत्रीकृत भट्टा  बनाने  का  बिचार है  ;

 यदि  a,  तो  भ्रनियंत्रीकृत  भट्टे  ककी  उत्पादन  क्षमता  की  अपेक्षा  उसकी  उत्पादन

 क्षमता  कितनी .  होगी  ;

 ं  क
 वह  सरकारी  क्षेत्र  में  होगा  गैर-सरकारी क्षेत्र  में  a  वह  कहां  स्थापित

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  परियोजना की  स्वीकृति
 दे

 दी  ak

 क्या
 इसके  लिये

 विदेशी  मुद्रा
 की  आवश्यकता  है  ate  यदि  तो  कितनी  थी  कौर

 कया  वह  दे  दी  गई  है  ?

 wart  में
 ‘Fibre  Factory



 RaQ  लिखित  उत्तर  १६  १९६२

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :  कौर

 श्रीमान ।  उद्योग  तथा  अ्रधिनयम ,  ce a  के  अन्तरगत चार  एककों

 को  लाइसेन्स दिये  गये  हैं  ।

 इन  एककों की  क्षमता  १५०  लाख  ईंट  प्रतिवर्ष  से  ox  लाख  ईंट  प्रति  वर्ष  होती  होगी
 जब  fe  रूढ़िगत  ढंग  से  श्रनयंत्रीकृत ws  से  ५०  लाख  ईटें  प्रति  वर्ष  बनती  हैं  ।

 दो
 भट्टे  सरकारी  क्षेत्र  में  कौर

 दो
 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  होंगे

 ।  चारों भट्ट  मद्रास

 नगर  के आस पास पास  होंगे  जहां  ईटों  की  अ्रत्याघिक कमी  है  ।

 एक  एकक  के  लियें  १३  लाख  रु०के  मूत्य  की  रुपया  भुगतान  क्षेत्र  से  संयंत्र  तथा

 मिश्रित  झायात  करने  का  लाइसेन्स  दिया  गया  है  ।  भ्रमण  तीन  एककों के  लिये  कोई  विदेशी  मुद्दा

 नहीं  दी  गई  है  क्योंकि  विस्तृत  प्रस्ताव नहीं  जाये  हैं  ।

 सुती  कपड़ा  उद्योग  के  लिए  निधि

 Taow.
 at  उमा  नाथ  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  रू रकार  ने  कमीशन  निशि  बनाने  के  लिए  सूती  कपड़ा  उद्योग  के  कार्यकारी

 दल  की  सिफारिशों पर  विचार कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  का  क्या  निश्चय  है  कौर  निधि  का  क्या  क्षेत्र

 यदि  तो  निधि  की  स्थापना  के  खिलाफ  सरकार  के  पास  क्या  कारण  है
 ?

 1  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सनुभाई
 :

 @,  श्रीमान

 ag  डर  था  कि  ऐसी  निधि  की  स्थापना  भ्र ौर  प्रशासन  से  व्यवहारिक
 नाइयां  उत्पन्न  होंगी  ।  स्वीकार  नहीं  किया  गया  ॥

 सुती  कपड़ा  मिलों  का  बन्द  किया  जाना

 कि  Teen.

 at  उमा  नाथ  :  an  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 नया  देश  में  कपड़ा  मिलों  के  बन्द  किये  जाने  के  कारणों  की  निरन्तर  जांच  करने  वाली

 श्री  जी०
 डी०  संसद्  के  सभापतित्व  में  काम  करने  वाली  समिति  की  बैठक

 हुई  है  उसने  कायें  किया  है  |

 क्या  अस्थायी  कठिनाइयां दूर  करने के  लिए  सीमान्त  एककों को  सहायता  देन ेके  लिए

 समयानुकूल  कार्यवाही  के  बारे में  कोई  सिफारिशों की  गई  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  सिफारिशें  कया  हैं  ate  उनपर  सरकार  का  कया  fea  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सुभाष :  से

 एक  विवरण  सलंग्न है  ।

 कमल
 ~

 में
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 विवरण

 देश  में  कपड़ा  मिलों के  बन्द  किये  जाने के  कारणों  की  निरन्तर  जांच  करने  के  लिये  श्री  जी  ०

 डी०  सोमानी के  सभापतित्व  में  बनाई  गई  समिति  की  अरब  तक  ५  बैठकें  हुई  हैं  ।  उसने  दस

 बन्द हो  चुके  मिलों के  मामले  पर  विचार किया  है  शर  छः  मामलों  में  प्रबन्धकों  के  साथ  हुए  विचार
 समिति की  सिफ़ारिशों  wea  बातों के विमर्श  के  फलस्वरूप अपनी  सिफारिशें  की  हैं  ।

 उचित  रखरखाव  प्रोग्राम  का  पुनरारम्भ  के  लिये  योजनाओं  की  तैयारी  तथा  कार्यान्वि

 मशीन  का  स्थानापन्न  ग्र
 श्राघुनिकीकरण  शौर  मशीन  के  आयात  के  लिए  लाइसेन्स  देना  शामिल

 है  ।

 समिति  ने  एक  मामल  में  आयात  लाइसन्स  की  सिफारि दा  की  हैं  ।  उसे  छोड़कर

 में  संबंधित  मिलों  द्वारा  कार्यान्वित की  जाने  के  लिए  थीं  ।  रायात  लाइसेन्स  देने  के  बारे  में

 समिति की  सिफारिश  सरकार के  विचाराधीन है  ।

 व्यापारिक फर्म

 1५०६.  शो  हरीश  चख  पायर : च्च्च  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 देश  में  प्रथम  २५  व्यापारिक  फर्म  कौन  कौन  सी  हैं  ;  कौर

 स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  बाद  से  प्रति  वर्ष  उनके  व्यापार  और  आस्तियों  में  कितनी  ake
 ई  है

 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  शर

 देश  में  कुछ-बड़ी  व्यापारिक  फर्मी के  नाम तो  बताये  जा  सकते  परन्तु  स्पष्ट  रूप  से  यह  कहना

 कठिन है  कि  देश  में  प्रथम  २५  व्यापारिक  फर्मे  कौन-कौन  सी  हैं  ।  यह  बताना भी  कठिन  होगा
 कि

 प्रति  वर्ष  उनके  व्यापार  कौर  आस्तियों  में  कितनी  वृद्धि  हुई  है  क्यों  कि  इन  फर्मों  में  से  बहुतों
 की

 प्राइवेट  कम्पनियां वह  १९५६  से  पहले  के  इन  कम्पनियों के  स्रन्तुलन-पत्र  उपलब्ध  नहीं

 हैं  क्यों कि  उस  वर्ष  से  पहले  उनको  ये  कम्पनियों  के  रजिस्ट्रार  को  देने  जरूरी  नहीं  थे  ।

 दिल्‍ली  की  फर्मों  के  लिये  कारखानों

 rPLow  श्री  vo  गि०  दुबे  :  कया  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  १९६१ में  दिल्‍ली  में  ४०  फर्मो ंको  कारखानों के  शेडों  के  लिए  आवंटन पत्र
 इस  aaa

 के  साथ  जारी  किये  गये थे  कि  कारखाना  शेड  उन्हें  कुछ  हफ्तों  में दे  faa  जायेंगे
 a

 क्या यह  सच  है  कि  उक्त  सोथो ने  इसी  eave  के  ara  पर  मशीनों  का  आयात

 किया  है  विदेशी  सहयोग  भी  प्राप्त  कर  लिया है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री
 (ait  खोखला  प्रौद्योगिक

 बस्ती  में  शेड  के  आवंटन  के
 लियें

 fo  i  छांटे गये  थे  ।  उनमे ंसे  कुछ  को

 मूल  ग्रेजी  में
 I  Business  Houses
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 १९६१  में  अस्थायी तौर  पर  पत्र  दिये  गये  थे  परन्तु  कारखाने  के  पूरा  करने की  तिथि

 के  बारे  में  कोई  झ्राइवासन  नहीं  दिया  गया  था  ।

 इसका  सरकार को  पता  नहीं

 Tos.
 S  शी प्री  क०  गोपालन

 Catt  नम्बियार :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 अखबारी  कागज  श्रौर/श्रथवा अखबारी  कागज  के  लाइसेंस की  कथित  चोर-बाजारी

 के  सम्बन्ध
 में  कलकत्ता  न्यूजपेपर  के  विरुद्ध जांच  पड़ताल  किस  स्थिति में  है  ;

 क्या  इस  जांच  पड़ताल  से  सम्बद्ध  सरकार  के  पदाधिकारी  ने  अपना  पुरा  प्रतिवेदन

 दे  दिया है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  ब्यापार
 मंत्री

 मनु भाई

 जांच  पड़ताल पूरी  हो  गई  है  द्रोह  पड़ताल  अधिकारी के  प्रतिवेदन  का  परीक्षण  किया  जा  रहा  है
 |

 हां  ॥

 निर्यात

 श्री  ईश्वर  डटी  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पिछले दस  वर्षों  में  हमारे  निर्यात  का  यूनिट-मूल्य  देशनांक  क्या  है  ;

 उसी  अवधि  में  खाद्यान्न  को  छोड़  कर  हमारे  श्रायात  का  यूनिट  मूल्य  देशनांक  क्या

 क्या  (१)  पिछले  दस  वर्षों  में  हमारे  निर्यात  के  सम्बन्धित मूल्य  में  कमी  (२)  उसी

 श्रवषि में  को  छोड़  हमारे  आयात  के  सम्बन्धित  मूल्य  में  वृद्धि  से  भारत  को  हुई  हानि
 का  कोई  हिसाब  लगाया  गया  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सुभाष

 और  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  परिशिष्ट  १,  श्रनुबस्ध  संख्या  ५९]

 अभी  तक  इस  कारण  कोई  हिसाब नहीं  लगाया  गया  है  क्योंकि  इसमें  विस्तृत  शरर

 afr  भ्रध्ययन  की  झावश्यकता है है  जिस  में  निर्यात ate  श्रायात के  यूनिट  मूल्य  प्रकाशित

 आंकड़ो ंके  बारे  में  बाद  की  शुद्धियों  का  झ्रावश्यक  समायोजन  करके  वृद्धि  कौर  कभी  का  वस्तु वार

 शामिल है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  चाय  खती

 १०८  शी  भक्त  दर्शन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उनके  ध्यान  में  यह  बात  आई  है  कि  कुछ  वर्ष  पहले  तक  उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय
 जिलों  यथा  पल

 a
 चमौली  टिहरी व

 उत्तरकाशी न»  ——

 ya  भ्रंग्रेजी में



 श्र  way  लिखित  उत्तर  Rok

 में  चाय
 की

 खेती  काफी  बड़े  पैमाने  पर  होती  लेकिन  इंस  बीच यह  aga  घट  गई  है  शौर  घटती

 जा  रही  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध में  वास्तविक  स्थिति पर  प्रकाश  डालने  वाला  एक
 विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जायेगा ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई
 :

 चाय  ats  के  रिकार्डो ंके  अनुसार  उत्तर  प्रदेश के  पिथौरागढ़  प्रौढ़  गढ़वाल
 के  अलावा  १९४९  तक  ग्र  कहीं  भी  चाय  बागान  नहीं  थे  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  चाय  का  उत्पादन जो  2842 F oar में  ७८२,८०२  fro  पूरा  वह  १९६१  में

 बढ़कर  ८६२,५५८  किग्रा०  हो  गया है  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पुर्व  यूरोपीय  देशों  को  व्यापार  दशिष्टमण्डल

 Full.  श्री  हेम  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  एक  भारतीय  व्यापार  दिष्टमण्डल  ने  पूर्वे  योरोपीय देशों का  दौरा  किया है

 इस  शिष्टमण्डल  में  कौन  कौन  व्यक्ति  शामिल  हैं  झ्र  इसने  किन  किन  देशों  का  दौरा

 किया है  ;

 इसने  झपना  दे

 लोह

 अर

 यदि  तो  मुख्य  बातें  क्या  हैं

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सुभाष

 जी  |  व्यापार  दिष्टमण्डल  ने  कभी  झपना  दौरा  समाप्त  नहीं  किया है  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ६०]

 झर  व्यापार  डिष्टमण्डल द्वारा  पूरे  किये  जाने  वाले  व्यापार  करारों की
 प्रतियां

 संसद  पुस्तकालय में
 रखी  जा

 रही  हैं
 ।

 लये  उद्योगों  को  लाइसेंस  देना

 Sn  दाग  रतब  गुप्त

 म
 TRI.

 1  महाराज कुमार विजय  आनन्द

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  नये  उद्योगों  को  लाइसेंस  देने  के  लिये  कोई  निर्धारित  की  गयी  है  ;

 यदि  तो  उसका  क्या  ब्योरा  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कानूनगो  )  ग्रोवर

 उन  उद्योगों  जो  प्रतिरक्षा  प्रयत्न  में  सीधे  तौर  पर  लगे  हुए  उद्योग  तथा

 अघिनियम
 के

 अधीन  लाइसेंस  देने  श्रौर  पूंजीगत  वस्तुझ्नों
 को

 रायात
 के

 मामले
 में

 सर्वोच्च  प्राथमिकता

 दी  जाती है  ।

 मल  अग्रेजी  में
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 अन्य  उद्योगों  के  लिये  उद्योग  तथा  अधिनियम  के  अन्तर्गत  लाइसेंस

 देने  के  बारे  में  नीति  का  पुनर्विलोकन  किया  जा  रहा  शीघ्र ही  सरकार  उद्योगों  की  एक  पुनरीक्षित

 विस्तृत सूची  जारी  करेगी
 जिसके  बारे  में  झावेदन-पत्र  स्वीकृत कर  दिये  जायेंगे  ।

 प्रतिरक्षा के  कायें  में  प्रत्यक्ष रूप  से  लगे  जिनको  सर्वोच्च  प्राथमिकता  की

 विदेशी  मुद्रा  श्रावस्यकता के  पु  जीगत  वस्तुभ्नों को  लाइसेंस  देना  हाल  ही  में  घोषित

 २१  उद्योगों
 की  प्राथमिकता सूची  के

 आधार
 पर

 लाइसेंस  दिया  जायेगा  ।

 औषधि  उद्योग

 श्री  राम  रतन

 1५१३.  महारा जक मार  विजय  ars
 :

 |  श्रीमती  रेनुका  राय :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  अधिक  उत्पादन-लागत  के  कारण  श्रौषधिक  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करने

 का  कोई  प्रस्ताव है  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  क्या  ब्योरा है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :  नही ं।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 सूद  महीनों
 को

 भांय

 श्री  प्र०  सि०  सहगल

 श्री  नरेन्द्र सिह  महिला

 श्री  प्र०  Fo
 fury

 |  श्री  कपूर  fag
 |  श्री  यशपाल सिंह

 [  att  कजरोलकर

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  qe  aaa की  कृपा  करेंगे  कि :

 वर्ष  geuy F से  १९६१ तक  के  वर्षों में  प्रत्येक  वर्ष  सामान्य  चलाने  जनरल  करेंसी
 क्षेत्र  से  कुल  कितने  मूल्य  की  मुद्रण  मशीनों  का  आयात  किया  गया  ;

 ay  १९५५  से  १९६१  तक  के  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  रुपया  लेखा  क्षेत्र से  कुल  कितने

 मूल्य की  मुद्रण  महीनों का  भ्रायात  गया ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार  मंत्री  मनु भाई  :

 शर  एक  विवरण  संलग्न है  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ६१]

 राज्य  व्यापार  निगम

 श्री  निदान  चन्द्र  सेठ

 Toure.  श्री  इ०  मधुसुदन  राव  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २७  १९६२  के  अतारांकित  संख्या  29¥9

 मल 1 ्  was  में



 २५  Qaay  लिखित  उत्तर  gow

 के  उत्तर  के  सबन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  एक  अन्य  राज्य  व्यापार  निगम

 स्थापित  करने  के  प्रदान  पर  विचार  कर  लिया  गया है  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  :

 एक  न्य
 राज्य

 व्यापार  निगम  स्थापित  करने  का  प्रश्न  सक्रिय  रूप  से  विचाराधीन है  ।

 पाकिस्तान  से  सेंधा  नमक  का

 TREE  थ्री  हिम्मत सिह का :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वर्ष  १९६२  में  पाकिस्तान से  कितनी  मात्रा  में  सेंधा  नमक  का  आयात  किया  गया ;

 आयातक  द्वारा  पाकिस्तान  में  रेल  हैड  पर  श्रथवा  भारतीय  सीमान्त  में

 निःशुल्क  मुल्य  क्या  दिया  गया ;  कौर

 श्रायातक द्वारा  यह  किस  मूल्य पर  कलकत्ता  में  व्यापारियों  azar  खुदरा

 व्यापारियों को  दिया  गया ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  (ait  मनुभाई
 atk  राज्य  व्यापार  निगम  ढारा  रेल-पर्यन्त  निःशुल्क  वागाह  पर  प्रति  ORE

 रुपय की  दर  पर  १,००,१०० मन  (३,७४२  सेंधा  नमक  का  किया  गया

 थोक  व्यापारियों  को  रेल-पर्यन्त-निःशुल्क  कलकत्ता  में  we  २२  रुपये  प्रति  क्विन्टल

 १८ २७  रु०  प्रतिमा

 युगोस्लाविया के  साथ  व्यापार

 [  श्री  विश्वनाथ राय  :

 ४  a9 4  श्री  बिशन चन्द्र  सेठ :

 श्री  यद्यपि fag  :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतागे  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  दी घं कालीन  श्रमिक

 सहयोग के  बारे में  भारत  कौर  युगोस्लाविया के  बीच  कोई  करार  हुमा  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  :

 हां।हांल  ही  में  भारत  ग्रोवर  युगोस्लाविया के  बीच  y  वर्षो ंके  लिय  एक  व्यापार a  भूगतान

 करार  किया  गया है  जो  gee  से  लागू  होगा

 चाय का  निर्यात

 1५१८.  श्री  नरेन्द्र  सिह  महीड़ा  :  क्या  वाणिज्य
 उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की
 कपा  करेंगे

 पहली  दो  पंचवर्षीय  भ्रवृधियों  और  तृतीय  योजना के  पहले  दो  वर्षों में
 चाय  के  निर्यात से  कुल  कितनी  राय  हुई  ;

 चाय के  नियति में  धीरे  धीरे  कमी  होते  रहने  क  कारण हैं  ;  कौर

 इसका
 निर्यात

 बढ़ाने  के  लिये
 कया  उपाय

 किये  जा  रहे  हैं  ?
 =...

 xn  =
 मिल  अंगे  Wf



 gos  लिखित  उत्तर  १६  १९६२

 वाणिज्य  उद्योग  मंत्रालय में  श्रस्तर्ाष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनुष्य
 :

 निम्न  तालिका
 से  प्रथम दो  पंचवर्षीय  योजना  date  तृतीय  योजना के  प्रथम  दो  वर्षों

 में  चाय
 के  निर्यात से  कुल  ma  बतायी  गयी  है

 प्रथम  योजना  भारत से  निर्यात  की

 गयी  चाय  का  मूल्य

 रुपयों  में )
 ए

 SEY Y—NR  £3.88

 PEXQ—UB  €0,56

 PEN R—UY  2oR  ०६

 zs  YY—YY  ISG  re

 PEUY—|UE  १०९६,  ६४

 प्रथम  योजना  काल-कुल  42.8

 द्वितीय  योजना  काल

 १€  ५६-५७  श  ४५,  १३

 १९  Yo—¥S  ११३,  ६

 BRE.  Vo

 PEYE—Fo  १२६,  ४५०

 Rokk  १२३.५९

 ६४१,  X& द्वितीय  योजना  काल-कुल

 तृतीय  योजना  काल

 १९६१-६२  ४०

 किसी  कमी का  कोई  चिह्न  नहीं है

 हाल ही  में  किये  गये  उपाय ये  हैं

 (१)  26-8-88E2 A ATT AT से  चाय  पर  निर्यात  शुल्क  को  ४४ नया  पैसा  प्रति  किलोग्राम से

 घटा  कर  २४५  नया  पैसा  प्रति  किलोग्राम कर  दिया ग  ह्  श्र  उत्पादन-शुल्क

 में  निर्वात को  जाने  वाली  सभी  प्रकार  चाय के  लिये  १४  नया  पैसा  प्रति

 किलोग्राम  की  छुट  दी  गयी है
 |

 (२)  कुल  विदेशों
 जो

 भा  रतीय
 चाय  के  प्रमुख  उपभोक्ता  चाय संवर्धन  श्राव्दोलन

 को  कहा
 शिया  मॉ  रहा

 है  ।

 sant में
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 (3 ३)  अ्रमरीका/कनाडा,  गणराज्य  ौर
 श्रास्ट्रेलिया/न्यूजीलैण्ड

 मेँ  चाय  संवर्धन  पदाधिकारी  रखें  गये  हैं  ।

 (¥  मशीनों के  बदलने  सफाई  ्  के  लिये  ऋण  के  रूप  में

 वित्तीय  सहायता  की  योजनायें  लाग  हैं  जिससे  अच्छी  किस्म  की  जिसकी  निर्यात

 के  लिये  अ्रच्छी  मांग  का  उत्पादन  बढ़ाया  जा  सके  ॥

 पटसन  मिलें

 1५१८९.  भी  सुरेन्द्र नाथ  द्विवेदी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 var  पश्चिमी  बंगाल  को  छोड़  कर  पटसन-उत्पादक  राज्यों  ने  भ्रपने  क्षेत्र

 में  पटसन  मिलें  स्थापित  करने  की  मांग  की  है

 क्या यह  सच  है  कि  पटसन-उत्पादक  क्षेत्रों में  इन  मिलों  की  स्थापना से  पटसन

 उत्पादकों  को  उससे  कुछ  शरीक  मलय  '  मिल  सकेगा  जो  उन्हें  कलकत्ता  की  मंडी में  मिल  रहा  है

 कौर

 क्या  सरकार ने  इस  प्रइन  पर  कोई  विचार  किया है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  शभ्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई
 से  (7)  सरकार को  एसी  मांगें  मिलती  रहती  हैं  ।  श्रील-भारत  पर  इस

 समय  कोई  अतिरिक्त  पटसन  मिल  मंजूर करने  का  कोई  मामला  नहीं  है  ।  जब  कभी  सरकार

 बिमान  क्षमता में  अतिरिक्त  क्षमता  की  संभावना  तो  पटसन-उत्पादक  क्षेत्रो ंके  बढ़ावे

 पर  उचित रूप  से  विचार  किया  जायेगा

 टोटा जट

 1५२०  श्रीमती रेंग  चक्रवर्ती  :.  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  २७  28EQR के

 तारांकित  संख्या २४९  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  टीकमगढ़  जूट  टीकमगढ़ के  बन्द  होने  के  बारे में  कोई  पत्र  प्राप्त  हुमा  है

 यदि  इसे  बन्द  करने  की  अनुमति दे  दी  गयी तो  कितने  श्रमिक  बेरोजगार हो  जायेंगे

 सरकार  यह  सुनिश्चय कैसे  करेगी  कि  ये  सभी  श्रमिक  बेरोजगार न  हों  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई दाह  )

 (*)  मिल के  बन्द  होने के  बारे में  पक्की  बंगाल  सरकार से  aaa  मिल से  कोई  पत्र  प्राप्त

 नहीं है  ।

 कौर  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 गाजीपुर  उत्तर  प्रदेश  में  कागज  का  कारखाना

 ५२१.  श्री
 सरजू  पाण्डेय

 :  क्या  वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  १  १९६२ के  अतारांकित

 प्रस्  संख्या  ३४२४ के  उत्तर के  सम्बन्ध में  यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे
 कि

 उत्तर  प्रदेश में  गाजीपुर

 स्थान
 पर  आनन्द पेपर  मैन्युफैक्चरिंग  कम्पनी  द्वारा  एक  कागज़ का का  कारखाना  खोलने के  बारे

 में  क्या  प्रगति हुई

 में
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  इस  कम्पनी ने  कमी

 प्राप्त  करने  तर  बिजली का  प्रबन्ध  करने के  अतिरिक्त  पर्याप्त  प्रगति  नहीं  की  है  ।

 तम्बाकू का निर्यात मूल्य का  निर्यात  मूल्य

 FURR.  श्री  कोयला  बैक या  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  विभिन्न श्रेणी  के  तम्बाकू  के  लिये  न्यूनतम  निर्यात  मूल्य

 के  निर्धारण के  प्रस्ताव पर  विचार कर  लिया  है  ;

 इस  मामले में  सरकार ने  क्या  निर्णय  किया है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  f

 मामला  विचाराधीन  है  ।

 कांगड़ा  में  सहकारी  चाय  कारखाना

 1५२३.  श्री  हेम  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 कांगड़ा  जिले में  किस  तिथि तक  सहकारी  आधार पर  चाय  कारखाना  स्थापित

 जायेगा ;

 क्या  कांगड़ा  जिसे के  छोटे  चाय  उत्पादकों से  इस  बारे में  कोई  ७ अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुए हैं  कि  सरकार  द्वारा  दिया  जाने  वाला  ऋण  दस  वर्षों  तक  ब्याज  मुक्त  होना  चाहिये  ;  शौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हुई  है
 ?

 faired  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सुभाष

 इस  समय  यह  कहना  कठिन  है  कि  कारखाना कब  स्थापित  होगा

 नहीं

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 अखबारी  कागज न  के  कारखाने की  स्थापना

 डा०  प०  मण्डल

 श्र  श्री  म०  ला०  त्रिवेदी

 do  सामन्त Geil  स०

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ७
 क्या  भारत में  किसी  स्थान  पर  अखबारी  कागज  का  कारखाना  स्थापित  किया

 जायगा  .

 यदि  तो  क्या  स्थान  aa  लिया  गया  है

 वह  सरकारी  क्षेत्र  में  होगा  या  गैर-सरकारी  क्षेत्र में  ;  ac

 et
 १मल  प्रंग्रेजी  में



 २५  १८८४  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  Rad

 उसमें  उत्पादन  कब  आरम्भ  होगा ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :

 हा  ।

 गैर-सरकारी  क्षेत्र में  ।

 जैसा  इस  समय  धनवान  लगाया  गया  लगभग  ३-४  वर्ष  ।

 1५२५.  श्री  विद्या चरण  शुक्ल  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रीਂ  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारत से  बन्दरों  के  निर्यात पर  कोई  प्रतिबन्ध है  ;  शर

 कि  तो  इन  प्रतिबन्धों के  क्या  विशिष्ट  कारण हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनुभाई  :
 शर  att  बन्दरों के  निर्यात का  ara  पर  नियंत्रण  किया

 जाता  है  प्रौढ़ यह  केवल  चिकित्सा  झ्रनुसंधान  शभ्रौर/श्रथवा  पक्षाघात के  टीके  बनाने  के  लिये  किया

 जाता है  ।  इनको  विमान  ara  ले  जाने  की  है  ।

 रबड़  की  आवश्यकता

 1५२६.  श्री  महेश्वर  नायक  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  रबड़  की  कुल  वार्षिक  आवश्यकता  कितनी  है  ;

 इसमें  से  कितनी  झावद्यकता  देशीय  उत्पादन  ढारा  पुरी  की  जाती  कौर

 क्या  यह  है  कि  wrt  वर्ष  मलाया  से  रबड़  के  रायात  में  वृद्धि की  प्रस्तावना

 ह ै?

 तथा  उद्योग  में  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  :

 ay  REEL-K3 FH के  लिये  सभी प्रकार के  रबड़  की  प्राक् कलित  श्रावइ्यकता  ६८,०००  मीट्रिक

 टन  है  जिसमें से  प्राकृतिक  रबड़
 की

 मांग
 ४४,७००

 टन  होगी  |

 लगभग  ३०,८००  मीट्रिक  टन  |

 नही ं।

 सभा  पटल  पुरखे गये
 पत्र

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मतुभाई  :

 मैं
 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 :  प्रफुल्ल  झ्रायोग  CEX2
 ee

 मल  अंग्रेजी
 में



 RRR  सभा का  काय  STRATES,  १६  Peg च्

 की  धारा  १६  की  उप-धारा  (२)  के  शभ्रन्तगंत  निम्नलिखित पत्रों  की  एक-एंड  प्रति

 इस्टीयरिक  एसिड  और  afore  एसिड उद्योग  का  संरक्षण जारी  रखने  के  बारे ss
 ॥  प्रदूषक  sat  का  प्रतिवेदन  (१९६६२)

 )

 vr

 १४  १९६२  का  सरकारी  संकल्प  संख्या २  (2) zo

 हिन्दी  रूपान्तर  सहित  )
 ।

 दिनांक  १४  नवम्बर  PERR  की  अधिसूचना  संख्या  २(१)  टी०  ६२

 हिन्दी  रूपान्तर  सहित  |

 इसके  कारण  बताने  एक  विवरण कि  उक्त  उप-धारा के  श्रन्तगंत  नियम
 झवेधि  के  अन्दर ऊपर  में  उल्लिखित  दस्तावेज़

 पटल  पर  क्यों  नहीं  रखे  जा  सके  ।

 (2)  कढ़ाई  उद्योगों  सम्बन्धी  कार्यकारी दल-के
 की  एक प्रति ।

 (३)  अत्यावश्यक  पण्य  ERY  की  धारा  2  की  उप-धारा  (६)  के  अंतगर्त

 दिनांक  २  FEGR  की  अधिसूचना संख्या  एस०  को  ३३६  में  प्रकाशित

 नी

 वस्त्रਂ  !
 revert  वितरण  नियंत्रण

 )
 दूसरा  संशोधन  आदेश

 PEED

 ae  प्रति  न

 generat  में में  रखी  गई ।  देखिये  संख्या  एल०
 Ho  ५२८/६२  से  ५३३/६२]

 ee

 राज्य  सभा  स  सनद

 :  श्रीमान  मैंने  राज्य  सभा  के  सचिव  से  प्राप्त  निम्न  लिखित  सन्देश  at

 सूचना  देनी  है
 :

 सभा ने  नियम  &y  के  १४  FEQR  की  बैठक  में
 भारतीय  वस्तु  विक्रय  )  विधेयक  १९६२  को  पारित कर  दिया

 है  |

 भारतीय  वस्त  )'  विधेयक

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  मं  विधेयक--सभा  पटल  पर  रखा  गया

 श्रीमान  मैं  भारतीय  वस्तु  विक्रय  १९६२ को  राज्य

 सभा  द्वारा  पास  किय  गये  रूप  में  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 ह  ee

 सभा
 का  कोय

 कार्य  मंत्री  सिंह  में  १६  नवम्बर  आरम्भ होने  वाले  सप्ताह
 के  लिये  निम्न  सरकारी  कार्य  की  घोषणा  करता  हूं  :

 (2)  राज  की
 कोई

 मद
 जो  भागे

 से ने  जाई  गई  हो  ।

 पव  det



 सभा का  कार्य  Rr २५  gnaw
 )

 (२)  निम्नलिखित  पर  विचार  तथा  उन्हें पास  करना  :---

 विदेशियों
 rare

 करना  तथा
 विधेयक

 RERR  ः

 द
 ल  व

 बलकि  वितत

 ce

 पेट्रोलियम  पाइपलाइन  के  प्रयोग  के  अघिकार का
 विधेयक

 2ERR
 ्

 (3  )  aw
 RRR  |  के  लिये  श्रमदान  की  अनुपूरक  मांगों  (ara )  पेर  चर्चा

 ि
 ०

 उन्हें पास  करना (४)
 निम्नलिखित

 र  विचार

 )
 रत  प्रतिरक्षा  १९  ह्

 ल
 a  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित रूप  में शुल्क  Es

 a

 पाण्डिचेरी  विधेयक  RERR ज  क

 प्रफुल्ल  2 RR

 भाण्डागार  निगम
 १९६२.  थ

 (4)  बैंक  पब  १९६२

 मोटरगाड़ी  करारोपण  FERR

 ics  मों की  बिक्री पर  करारोपण  faa,

 क

 र-कर

 त
 प्रतिकर

 भारतीय  सेवायें
 .

 BERR

 मंत्री  महोदय  ने  यह  भी  घोषणा  कीः  कि  इस  कार्य  के  १९६२

 तक  समाप्त  हो  जाने  को  है  जब  कि  सभा  wh

 ह  तक  के  लिये  स्थगित  हो  जायेंगी  ।

 tat  हरि  विष्णु  कामत  :  शीराज़ हम  आपातकालीन  स्थिति से

 हैं  अगला  संसद
 का  सत्र  कब  होगा  इस  बारे  में  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।  मेरा  सुझा

 पह
 है  fe

 महीने
 में  एक  सप्ताह  थी

 १०
 दिन  के  लिये  सत्र  होना  चाहिये

 ।
 परन्तु मै

 बात को  सदन  के  नेता  संसद  कार्य  मंत्री  पर  छोड़ता  हूं  ।  मेरे  विचार में  arm

 जनवरी  में  होना  चाहिये
 ।  में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  सदस्यों  को  युद्ध  र

 जानकारी  देते
 रहना  चाहिये  ।  हमें  यदि  दैनिक  नहीं  तो  साप्ताहिक  तो  :

 जारी  करना  चाहिये
 Bn te  निकला

 मल  ait  में
 Oo



 ६१४  xa  त्  १६  VEER

 para  महोदय  :  इस  मामले को  इस  समय  नहीं  लिया  जा  सकता ।  समय  जाने  पर

 श्री  कामत  के  सुझावों  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 श्री  स०  मो०  art  संसदीय-काय  मंत्री  ने  जो  कार्य  बताया  है  वह

 शीघ्रता से  ही  पुरा  किया  जा  सकता है  ।

 अघ्यक्ष
 समय  का

 निर्णय  करना  कार्य  मंत्रणा  समिति  का  काम है  ।

 fait उ०  झ्०  त्रिवेदी  :  माननीय  मंत्री ने  सदन  कों  बताये  बिना  ही  घोषणा

 कर  दी  कौर  अखबारों  को  बता  दिया  कि  सदन  २१३  को  स्थगित  हो  रहा  है  ।  उन्होंने सदन  को  क्यों

 नहीं  बताया ?

 श्रीसत्य  नारायण  माननीय  सदस्य  ने  यह  कैसे  जान  लिया  कि मैंने यह  सूचना

 अ्रखबारों की  दी  ।  अ्रखबारों में कई एक चीजें में  कई  एक  चीजें  छपती  क्या  उन  सब  के  लिये  मैं  उत्तरदायी

 इसमें  कोई  औचित्य  प्रशन  बात  नहीं  |

 ने  कहा  है  कि  वह  स्थिति  पर  विचार  कर  a  यह  सूचना  देंगे  शौर  वह  सुचना  इस  बारे  में

 अधिकृत  होगी  कि  सदन  २३  तक  बैठ  रहा  है  ।

 fat  इन्द्रजीत  पश्चिम  )  :  मुझे  कुछ  स्पष्टीकरण  चाहिये  ।
 क्या  wat  कार्य  मंत्रणा  समिति  ने  इस  मामले  पर  विचार  करना  है  ? ~ J

 उपहार-कर  विधेयक

 fire  मंत्री  मोरारजी  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि
 :

 ग्रीक  उपहार-कर  १८५८ में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति दी  जाये  ”

 पंभ्अध्यक्ष  महोदय  :.  प्रदान यह  है  :

 उपहार-कर  gexs  में  भ्र प्रे तर  संशोधन करने  वाले  विधायक  को

 पुरःस्थापित करने  की  भ्र नुम ति दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 fat  मोरारजी  देसाई  :  मैं  विधेयक ar  पुरःस्थापित  करता  a  |

 भारत  की
 प्रतिरक्षा  १९६२

 गाह-कार्य  मंत्री  लाल  बहादुर  :
 मैं

 प्रस्ताव  करता  हूं  कि  जनता  की

 सुरक्षा  तथा  हित  भारत  की  प्रतिरक्षा श्र  नागरिक  प्रतिरक्षा  को  सुनिश्चित  करने  तथा  कुछ  अपराधों
 पर  मुकदमें  चलाने

 के
 लिये  विशेष  उपायों तथा  तत्सम्बन्धी  विषयों की  व्यवस्था  करने  वाले

 विधेयक  को  पुर
 स्थापित  करने

 की  safe  दी
 जाये

 ।

 मल  अंग्रेजी  में
 लए



 २४५  १८८४  अध्यादेशों  के  बारे  मैं  वक्तव्य  GUY

 गझ्रध्यक्ष  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  |

 हरि  किण  कामत  )  भ्रध्यक्ष  महोदय  |  औचित्य प्रश्न  केहेतु  ।  में

 यह  पूछना  चाहूंगा कि  यदि  भारत  की  प्रतिरक्षा  अध्यादेश  ६)  को  संसद एक

 अलग  विधेयक  द्वारा  पारित
 न  तो  इसका  क्या  परिणाम  होगा  मेरा  निवेदन है  कि

 यह
 अधिक  अच्छा  होता  कि  गृह-कार्य कार्ये  मंत्री  दो  ग्रहण  विधेयक  प्रस्तुत  frail  दी  अन्य  दियों

 के  उपबन्ध  भ्र लग  दिये  गये  होते  ।  दोनों  विधायकों  पर  इकट्ठी  चर्चा  की  जा  सकती  थी  शौर

 उन्हें  पारित  किया  जा  सकता था

 पृश्रध्यक्ष  महोदय  में  श्री  कामत से  सहमत  नहीं  हूं  ।  उन  की  बात में  कोई बल  नहीं

 केवल एक  चीज  की  झ्रावश्यकता  वह  यह  कि  प्रत्येक  अध्यादेश को  संसद के समवेत के  समवेत

 होने  से  छः  महीनों  के  भ्रमर  इन्दर  संसद  द्वारा  पारित  किये  गये  विधेयकों  में  परिवर्तित  किया  जाना

 होता है  इस  विधेयक  के  पारित  किये  जाने  के  बाद  दोनों  भ्रध्यादेशों  के  उपबन्ध इस  में  प्रा  जायेंगे ,

 इसलिये  दोनों  के  स्थान  पर  एक  एक  विधेयक  जायेंगी  ।  इस  लिये  कोई  कठिनाई  ि

 गी चूंकि  ag  विधेयक  दोनों  म्रध्यादेशों का  स्थान
 as  पिंग

 इस
 के  तरीकों  सताता  शसाम

 हे

 इसलिये  श्री  कामत  की  आपत्ति में  कोई  बल  नहीं है  ।

 wt यह  है

 की  सुरक्षा तथा  भारत  की  प्रतिरक्षा  are  नागरिक  प्रतिरक्षा  को  सुनिश्चित

 करने  तथा  कुछ  अपराधों  पर  मुकदमें  चलाने  के  लिये  विशेष  उपायों  तथा  तत्सम्बन्धी

 विषयों  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित करने  की  अनुमति

 दी  जायें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 fait  लाल  बहादुर शास्त्री  में  विधेयक  को पुरःस्थापित करता  हूं
 ।

 अध्यादेशों  क  में|  वक्तव्य

 म॑  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  काय  संचालन  सम्बन्धी fat  लाल  बहादुर  शास्त्री

 नियमों के  नियम  ७१  (१)  द्वारा  भ्रपेक्षित  भारत  की  प्रतिरक्षा अध्यादेश  १-६-६२  (१९६२

 का  संख्या  ४)  ate  भारत  की  प्रतिरक्षा  अध्यादेश  १९६२  (2882  का  संख्या  ६)

 द्वारा  तत्काल  विधान  बनाने  के  कारण  बताने  वाले  व्याख्यात्मक  वक्तव्य  की  एक  प्रति  सभा  पटल

 पर
 रखता  हूं  ।

 पुरःस्थापित किये  जाने  वाले
 विधेयक

 ।

 दाजी  में  ड्राप  के  द्वारा  गह  मंत्री  से  प्रार्थना  करुंगा  कि  राष्ट्रपति  द्वारा

 जारी  किये  गये  areal  का  एक  समेकित  वक्तव्य  परिचालित  किया  ताकि  हम  art  स्थिति

 समझ  सक |

 अध्यक्ष  महोदय  ऐसा  वक्तव्य  परिचालित किया  जाये  |

 श्री  लाल  बहादुर  बहुत  अच्छा  |

 मल  अंग्रेजी  में



 EXE  विनियोग  संख्या  ५  विधेयक  १६  १९६२

 परिसीमन  आयोग  विधेयक

 विधि  मंत्रालय में  उपमंत्री  frat  :  श्री  त् ०
 कु०  सेन  की  प्रो  से

 प्रस्ताव  करता  हूं  :

 लोक  सभा  की  सीटों  के  राज्यों  में  प्रत्येक  राज्य  की  विधान  सभा  की  कुल

 लोक-सभा ate  राज्यों  की  विधान  सभाश्रों  के  निर्वाचनों के  लिये  प्रत्येक  राज्य को  क्षेत्रीय

 करने  वाले  विधेयक को  पुरःस्थापित  करने की  अनुमति  दी
 जाये

 ।'

 प्रश्न यह  है  :

 लोक-सभा  की  सीटों  के  राज्यों  में  राज्य
 की  विधान  सभा  की  कूल

 लोक-सभा  ate  राज्यों  की  विधान  सितारों  के  निर्वाचनों  के  लिये  प्रत्येक  राज्यः

 को  क्षेत्रीय  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  बांटने  कौर  तत्सम्बन्धी  विषयों  का  पू नस् समायोजन

 का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 ett  विभुधेन््  मिश्र  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 विनियोग  संख्या  ५  विधायक  १९६२

 मंत्रालय में  उपमंत्री  शाहनवाज़ खां  )  श्री  स्वर्ण सिह  की  कौर से  में

 करता  हूं

 कि  वित्तीय  वर्ष  १९६२-६३  में  रेलवे के  निमित्त  प्रयोग  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि

 में  से  कुछ  कौर  राशियों  के  भुगतान  कौर  विनियोजन  का  अधिकार  देने  वाले  विधेयक
 को

 पुरःस्थापित
 करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।'

 वित्तीय  वर्ष१९  ६२-६३  में  रेलवे  के  निमित्त  प्रयोग  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि

 में  से  कुछ  ak  राशियों  के  भुगतान  कौर  विनियोजन  का  देने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  थि  दी  जाये  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 भी  शाहनवाज़  में
 विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हूं  :  श्री  स्वर्ण  सिंह

 की  कौर सै
 में

 प्रस्ताव  करता  हूं  :

 वित्तीय  वर्ष  १९६२-६३  में  रेलवे के  निमित्त  प्रयोग  के  लिये  भारत की  afar

 निधि  में  से  कुछ  ate  राशियों  के  भुगतान  कौर  विनियोजन  का  प्राधिकार  देने

 विधेयक पर  विचार किया  जाये  ।”

 fara  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :
 वित्तीय  धज  १९६२-६३  में  रेलवे  के  निमित्त  प्रयोग  के  लिये  भारत  की  संचित  afr

 में  से  कुछ  ak  राशियों  के  भुगतान  कौर  विनियोजन  का  प्राधिकार देने  वाले
 ~

 जाये  14.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 ne

 watt में
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 अध्यक्ष  महोदय  :  wa  हम  खंडों को

 इन यह  है

 खण्ड  १  से  3,  अधिनियमन  सुत्र  पौर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  रंग ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gut

 खंड १  से  ३,  श्रथिनियम  सुत्र  शौर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये |

 श्री  दवाहनवाज़ खा खां  म॑  प्रस्ताव करता  हूं  कि
 “

 कि  विधेयक  को  पारित  किया  जाए  ।
 2.0

 गझच्यक्ष  महोदय  प्रकट यह  है

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुसना  ।

 बिजली  संशोधन  विधेयक

 सिचाई
 site

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रलगेदान
 #)  1  हाफिज  मुहम्मद  इब्राहीम

 की  ae से  में  प्रस्ताव करता  हूं  कि  :

 बिजली  १९४८  में  अग्रेतर  संशोधन
 करने

 वाले विधेयक  पर

 विचार किया  जाये

 में  विधेयक  में  प्रस्तावित  संशोधन  का  मुख्य  उद्देश्य  बताना  चाहूंगा  ।  बिजली

 १९४८  में  राज्य  बिजली  बोर्डों  के  बनाने  की  व्यवस्था  है  ।  बम्बई  की  पहली  सरकार  ने

 उस  राज्य के  लिये  2  १९५७ को  एक  ऐसा  ब्राड  बनाया था  तथापि  राज्य  सरकार  ने

 कोयला  ल-विद्युत  परियोजना  का  जो  कि  विश्व  बेक  द्वारा  दिये  गये  ऋण  से  किया  जा  रहा  है

 area  किया  ।  इरादा  यह  था  कि  परियोजना  समाप्त  होने  पर  इसे  बिजली  बोर्ड  को  दे  दिया  जाये  ॥

 राज्य  सरकार  विश्व  बेक  के  बीच  किये  गये  करार  में  अरन्य  शर्तों  के  साथ  यह  भी  शर्ते  थी  कि
 जब  परियोजना  में  व्यवस्थित  सुविधायें  क्रियान्वित  हो  जायेंगी  तो  बम्बई  सरकार  उनको  बिजली

 बोर्ड  अथवा  परियोजना के  संचालन  के  लिये  निर्मित  किये  गधे  किसी  भी  अन्य  समर्थ  प्राधिकारी

 को  हस्तांतरित कर  देगी  कौर  इस  बात  के  लिये  समस्त  आवश्यक  कदम  उठायेंगी  कि  ऐसा  हस्तांतरण
 उन  शर्तों  के  अन्तर्गत  किया  जायें  जो  बम्बई  सरकार  को  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  परियोजना

 करार के  श्रन्तर्गंत  wert  दायित्वों  को  पूरा  करने  में  मदद  दें  ।  करार  में  यह  उपबन्ध  भी  था  कि
 परियोजना  पैदा की  गई  बिजली  विक्रय  के  दर  ऐसे  स्तर  पर  नियत  किये  जायेंगे  कि  करों  समेत  संचालन

 व्यय  को  पुरा  करने  के  लाभ  की  न्यायोचित  गुंजाइश  रखी  जायेगी  जिससे  कि  ats  के  विकास  के

 कार्यक्रम को  पुरा  किया  जा  दूसरे  est  में  यह  बचन  दिया  गया  थां  कि  बिजली  के  ऐसी
 दर  ली  जायेंगी जिस  से  न  केवल  ऋणों  की  अदायगी हो  सके  बल्कि  भावी  विकास  के  लिये  रुपया

 भी  मिल सके

 मल  अंग्रेजी  में



 &  न  बिजली  )  संशोधन  विधेयक  १६  ERX

 श्री

 बिजली  28¥s  वर्तमान  उपबन्धों  के  इस  प्रकार  के

 ऋणों  के  भुगतान  बोर्ड  के  राजस्वों  से  नहीं  किये  जा  सकते  दस  लिये  संभरण की  दरों  को

 निश्चित करने  में  ऐसी  रकमों को  सम्मिलित नहीं  किया  जा  सकता  ।  ae  aaa किया  गया
 कि  भ्रधघिनियम के  वर्तमान  उपबन्धों के  अन्तर्गत  परियोजना  के  सीधे  बोर्ड  को  हस्तान्तरण से

 के  साथ  हुये  करार  की  पुरी  नहीं हो  सकेंगी  ।

 बम्बई के  महान्यायवादी ने  यह  vase  दिया था  कि  यह  कठिनाई करार  में  दी  गई  शर्तों

 के  भ्रनुसार  परियोजना  को  बोझ  के  पास  दे  देने  से  दूर  की  जा  सकती  है  ।  विधि मंत्रालय ने  यह  राय  दी

 शी  कि  अधिनियम के  वर्तमान  उपबन्धों  के  अधीन  ऐसा  नहीं  किया  जा  सकता  |

 मत  इस  विधेयक में  बोर्ड  को  परियोजना ले  लेने  के  समर्थ  बनाने  के  लिये  अधिनियम को
 संबोधित  करने  का  निर्णय  किया  गया  है  ।  वर्तमान  संशोधन  तत्कालीन  बम्बई  सरकार  तथा

 पुननिर्माण  विकास  के  लिये  भ्रन्तराष्ट्रीय बैंक  के  बीच  हुये  करार  के  पालन  को  संभव  बनाने

 के  लिये  झा वक् यक है

 विधेयक के  स्थापन  के  बाद  महा  राष्ट्र  सरकार  ने  हमें  बताया  कि  वह  परियोजना  को  बिजली
 ae  को  किस्तों में  दे  सकेगी  ।  इस  लिये  विधेयक के  उपबन्धों में  थोड़ा  सा  परिवर्तन करना

 इस  संशोधन  पर  भी  सदन  विचार  करेगा  । समझा गया  है  ।

 श्नध्यक्  महोदय :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ।

 fat  उ०  Ho  त्रिवेदी  सरकार  यह  बताने  में  भ्र सफल  रही  है  कि  ऐसी

 स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  हूँ  कि  करार  में  उपबन्धित  वायदों  को  पूरा  नहीं  किया  जा  सकेगा  ।  सभा

 यह  बताया  जाना  चाहिये  कि  क्या  कोई  गलती हो  गई  है  ae  यदि  तो  वह  हुई  है  ?

 भारत  की  प्रतिरक्षा  अधिनियम  में  किसी  भी  सम्पत्ति  के  सीधे  अधिग्रहण  किये  जाने  के  लिये

 उपबन्ध  मौजूद  है  ।  बिजली  अधिनियम इस  प्रकार  की  कार्यवाही करने  में  बाधक  नहीं

 fac इस  में  संशोधन  करने  की  कया  श्रावस्यकता है  ?

 पिछले  युद्ध  में  इस  प्रकार  की  बहुत  सी  परियोजनाओं  ae  बिजलीघरों  का  अधिग्रहण  किया  गया

 था  अरब  हमें उन  का  अधिग्रहण करने  में  क्या  रूकावट  है  ?  ऐसा  करने  के  बाद  उन्हें  पट्टे  पर  देने  कहा

 प्रबन्ध  किया  जा  सकता  है  |

 सरकार  ने  किन  कारणों से  यह  सुझाव  दिया  है  कि  हम  विश्व  बैंक  के  साथ  किये  गये  ऋण  करार

 को  पुरा  नहीं  कर  सकते  |  ऋण  लेते  समय  हम  ने  सब  बातों  पर  विचार  कर  लिया था

 आपात  काल  में  सरकार  जो  शक्तियां  मांगे  सदन  उनको  देने के  लिए  तैयार  होता  है  फिर  भी  हमें

 में  कोई  काम  नहीं  करना  जैसा  कि  wa  किया  गया  है  ।  में  माननीय  मंत्री  जी  से

 कि  इस  विधेयक  को  लाने  की  श्रावव्यकता  कया  थी  जब  कि  सरकार  परियोजना  को  सीधा  ही  ले  सकती
 थी

 नश्थ्रियार  )  मंत्री  द्वारा  इस  विधेयक के  केवल  पाठ  कौर  स्पष्टीकरण

 से  एसा  प्रतीत  होता  है  कि  इस  में  कुछ  गड़बड़ है  ।  यदि  कोई  चीज़  लाभ  के  रूप  में  दी  जानी है  जिस से

 महाराष्ट्र  में  बिजली  का  विस्तार होगा  तो  फिर  इस  विधेयक  में  दायित्व  के  उल्लेख  का  कया  मतलब  है  ।:

 यह  परियोजना  घाटे  पर  चलेगी  ?  प्रारम्भ  में  कूछ  घाटे  की  कोई  बात  नहीं  किन्तु  यह  बात  स्पष्ट

 होनी  चाहिये
 ।

 aa  ंप्रेजी  में
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 श्री  शिवाजी  राव  दा०  देशमुख  मैं  स्वीकार  करता  हूं  कि  कि  मैं  इस  विधेयक का

 उद्देश्य  समझने  में  असमथ  रहा  हूं  ।  उद्देश्यों  ौर  कारणों  के  वक्तव्य  के  अ्रतुसार  तो  कोयला  परियोजना

 के  कुछ  खर्चे  बिजली  की  दर  में  शामिल  किये  जायेंगे  ।  इस  से  तो  उपभोक्ता पर  शर  प्रतीक  बोझ

 पड़  जायेगा  ।  चाहिये तो  यह  था  कि  बिजली  बोर्डों  को  इस  योग्य  बनाया जाता  कि  वें  ब्याज का

 भुगतान  करते  |  मद  संशोधन  उपभोक्ता  के  लिये  हानिकर है  ।  मंत्री  महोदय  को  चाहिये कि  वे  विधेयक

 को  वापस ले  लें  ।

 महाराष्ट्र में  कई  निगमों  को  च ७  संभरण  के  लाइसेंस मिले  हुए  हैं  ।  किन्तु बहुत  से  निगम
 बिजली  के  विस्तार  की  बात  तो  दर  रही  इसका  संभरण  भी  नहीं  कर  पा  विधि  में  ऐसा

 arias करना  चाहिये  जिस  से  राज्य  सरकार  उन  निगमों  को  झपने हाथ  में  ले  सक े।

 मैं  विधेयक  का  विरोध  करता हूं  क्योंकि  पहले  ही  उपभोक्ताओं पर  बहुत  भार

 श्री बड़े  )
 :

 अध्यक्ष  महोदय  मेरी  डिफ़िकल्टी यह  है  कि  इलेक्ट्रिसिटी  )

 असेंसमेंट  PER  के  स्टेटमेंट  ख़ौफ़  झौबजैक्टस  एंड  रींगस  में  यह  लिखा  है

 संभरण  अधिनियम  द्वारा  एसे  भुगतान के  लिये  बो  के  राजस्व  से  धन  देनेकी

 अनुमति  नहीं  है  संभरण  की  दर  निर्धारित करने  में  इस  भुगतान  को  नहीं  गिना
 जासकता  ।

 1.0

 इस  को  स्पष्ट  oe  यह  है  कि  इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई  एक्ट  ge¥o HAT के  जो  उनको

 निभाई  करने  के  लिए  यह  बिल  लाया  गया  है  ।  मालूम  होता  है  ।  इस  का  इलेक्ट्रिसिटी
 के  कंज्यूमर्स  पर  पड़ने  वाला  है  ।  क्या  माननीय  मंत्री  इस  के  द्वारा  एलेक्ट्रिसीटी  सप्लाई  एक्ट  १९४८

 में  जनरल  कं ज्यू मसें के  लिये  २५  नये  पैसे  कौर  एग्रीक्लचरिस्ट्स के  लिए  १०  नये  पैसे  का  जो  रेट  है

 उस  दस  नये  पैसे  के  ऊपर  एक्स्ट्रा  चाज॑  लगाना  चाहते  हैं  ?  इस  अ्रमैंडिग  बिल को  देखने से  तो  यही

 मालूम  पड़ता  है  कि  एग्रीक्लचरिस्ट्स  के  लिए  जो  इलेक्ट्रिक  इनर्जी  का  १०  नये  पैसे  का  रेट  है  उस  रेट
 को  निभाई  करने  के  लिए  कौर उन  पर  एक्सट्रा  बर्डन  डालने  के  वास्ते  इस  को  लाया  गया  है  ।

 ऐसा  इस  में  उद्देश्य  निहित  तो  जैसा कि  कभी  एक  माननीय सदस्य  ने  कहा  भ्र ौर  मैं  भी  उन

 से  सहमत  gfe  इस  को  वापिस  ले  लिया  जाय  क्योंकि  इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई  एक्ट  के  श्रन्तगंत जो
 रेट  न  बढ़ाने  का  प्राचीन  है  उस  प्राचीन  को  नलिफाई  करने  के  लिए  यह  अमेज़िंग  बिल  लाया  गया

 है
 ।  स्पष्ट रूप  से  यह  एग्रीक्लचरिस्ट्स  के  खिलाफ़ जाता  है  ।  सरकार  की  जो  यह  नीति  है  कि

 कलचरिस्ट्स को  ज्यादा  एनर्जी  कौर  सस्ती  दर  से  मिले  ताकि  वह  अधिक  wa  उपजा  उस  के
 विरुद्ध

 यह  बिल  जाता  है  क्योंकि  अगर  ऐसा  इसका  भ्र सर  न  पड़ता  हो  तो  फिर  इस

 का  क्या  मतलब  है  ।  माननीय  मंत्री  जी  इसे  कृपया  स्पष्ट  करें  ।

 श्री  इकबाल  सिंह  .  विश्व बैंक  के  साथ  कतिपय करार  के  कारण  यदि यह  जो

 संशोधन  आवश्यक  है  तो
 मुझे  श्रापत्ति  है  किन्तु  इसे  गैर  सरकारी  निगमों  पर  लागू नहीं  करना

 चाहिये  ait  भविष्य  में  करार  करते समय  यह  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  हमारा  लक्ष्य  यह  है  कि

 कृषकों को  १०  नये  पैसे
 प्रति  यूनिट  बिजली  का  संभरण  किया  जाये

 ।

 श्री  सोनावने  :
 इस  संशोधन  की  श्रावश्यकता  इसलिए  पड़ी  है  महाराष्ट्र

 सरकार  को  योजना  आयोग  ने  विस्तार के  लिए  संसाधन
 ब एएए  =
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 श्री

 राष्ट्रीय  पुननिर्माण  तथा  विकास  बैंक  से  ऋण  लेना  है  ।  पर  इस  से  उपभोक्ताओं  पर  बहुत

 बोझ  पड़  जायगा  ।  कम  से  कम  ग्रामों  में  कम  कीमत पर  बिजली  देनी  चाहिये  ।

 पडा०  Go  वा०  देशमुख  :  कोयला  परियोजना से  जिन  को  लाभान्वित

 है  उनकी  कौर
 से  मैं  उनकी  चिता  का  उल्लेख  क करना  चाहता  हूं  ।  कया  अन्य  किसी  परियोजना के

 संबंध  में  ऐसे  संशोधन  का  पूर्वोदाहरण हँ  ।  सरकार  कहती  है  कि  कृषि  को  अधिक  महत्व  देना  ही

 किन्तु ऐसा  किया  जा  रहा  है  ।  कृषकों को  तो  बिजली कम  मलय  पर  देनी  चाहिये

 महाराष्ट्र  में  पहले  ही  दरें  भ्रत्यघिक  हैं  air  इस  विधेयक  का  कृषकों  पर  बरा  प्रभाव  पड़ेगा  |

 श्री  प्रिय  गुप्त  )  :  ऐसी  परियोजनाओं का  उद्देश्य  तो  यह  होता है  कि  मशीनों  शादी
 के  लिए  दी  जाने  वाली  की  अ्रपेक्षा  कृषकों  को  कम  मुल्य पर  बिजली  दी  जाय  ।  देश  में

 परियोजनाओं  के  लिए  ऋण  तो  लेना ही  पड़ेगा  किन्तु  उसका  भार  उपभोक्ताओं पर  नहीं  पड़ना

 area  ।  जो  पहले  ही  बहुत  दरिद्र  हैं  ।.  यह  भ्र ति रिक्त व्यय  केन्द्र  के  योजना  विभाग  को  देना  चाहिये  ।

 इस  विधेयक को  वापस  ले  लेना  चाहिये  क्योंकि यह  तो  हमारे  उद्देश्य  को  ही  विफल  बना  देगा  |

 गांव  के  लोग  बहुत  गरीब  -  हैं  प्रौढ़  यदि  बिजली  पेदा  करने  की  लागत  बहुत  अ्रधिक  भी  हो  तब  थी
 सरकार को  कम  मृत्य पर  बिजली  का  संभरण  करना  चाहिए  ।  ताकि  लोगों  में  बिजली का  अधिका

 fare  प्रचार हो  ।

 अन्त में  निवेदन  चर्चा  में  दिये गये  सुझावों पर  सरकार  प्रकार  विचारकर  |

 थी  विश्राम  प्रसाद  (  लालगंज )  अध्यक्ष  इस  बिल के  स्टेटमेंट आफ  श्राब्जेक्ट्स

 एंड  twa  में  gr  है  कि  परियोजना  के  संचालन  से  नो झाय  होगी  उस  में  संचालन

 संबंधी  व्यय  ब्याज  ऋण  शादी  के  भुगतान  के  बाद  विद्युत  विस्तार  wa  का  भगतान किया

 जायगा

 यह  तो  बोर्ड की  बात  हुई  ।  आगे  चल  कर  लिखा  gars

 ग्रीक  परियोजना  ars  के  हस्तांतरित करने  पर  सरकार का  ऋण  भुगतान  का  दायित्व

 भी  बोर्ड को  हस्तांतरित  हो  जायेगा  ।'

 मेरा  कहना  यह  है  कि  जो  इंटरनेशनल बैंक  से  लोन  लिया  गया  है  इसका  जो  इंटरेस्ट  है  वह

 तो  area  गवर्नमेंट  पे  करे  या  फिर  प्राविन्दाल  गवर्न्मन्ट  पे  करे  ।  इस  लोन को  लेने  का  मकसद यही

 रहा  होगा  कि  इस  से  बिजली  पैदा  की  जायेगी  ag  किसान  को  या  देश  के  दूसरे
 जो  काम  धंधे  उन  के  लिए  इस्तेमाल  की  जाएगी  |  श्राब्जैक्ट्स  एंड  रिजाज  में  यह  नहीं  लिखा

 हुआ है  कि  चूके  ats  के  ऊपर  यह  भार  पड़ेगा  इसलिए  इस  एमेंडमेंट  को  लाने  की  जरूरत  पड़ी है  ।

 इसके  उन् दर  ag  भो  नहीं  लिख  gar  है  कि  किसान  को  विजिनेतमैन  को  भी  का  फायदा

 होने  वाला  है  ।  इस  से  साफ़  जाहिर  होता  है  कि  इलेक्ट्रिसिटी  का  का  जो  रेट  है  रीज्नेबल

 या  चीपर  होने  के  बजाय  बढ़ेगा  ौर  फोटो  मै टिकली किसान  के  ऊपर  जा  कर  इसका  भार  पड़ेगा  |

 मेरी  प्रार्थना है  कि  जैसा कि  दूसरे  माननीय  सदस्यों  ने  कहा है  कि  ऐसा  नहीं  होना  चाहिय े।

 इस  झमेंडिंग बिल  में  कहीं भी  यह  नहीं  कहा  गया  है  कि  ऐसा  नहीं  यह  जो  लोन

 नेशनल  बैंक से  लिया  गया  है  यह  इन  दी  इंटरेस्ट  श्राफ  दी  कंट्री लिया  गया  किसान के  फायदे

 दलहन नन के  लिए  लिया  गया  है  कौर  यह  उचित  ही  होगा  कि  चीप  रेट  पर
 किसान  को  बिजली  मिले

 ।

 past  अंग्रेजी  में
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 माननीय  सदस्यों  ने  कहा है  कि  इसका  मकसद  केवल  यह  ही  है  कि  इं  क्ट्रिसिटी  का  रेट  बाढ़  |

 मैं  उनको  इस  राय  से  सहमत  हूं  ।  मैं  प्रियंका  करता  हू ंकि  मिनिस्टर साहब  क्ले रि फाई  करने
 की  कोशिश  करें  कि  क्या  इसका  रेट पर  भी  कोई  पड़ेगा ?

 श्री  यशपाल  सिंह  (  कराना  )  अध्यक्ष  मैं  तीन  चार  सुझाव  सामने  रखने  के

 लिख  खड़ा  gut  हूं  ।

 में  खुद  भी  एक  ट्यूब  वल  का  इस्तेमाल कर  के  थोड़ी  सी  कामत  करता  मैं  ने  देखा कि
 किसान को  १८  नये  पैसे  देने  पड़ते  हैं  एक  युनिट के  ।  लेकिन  उस  के  मुकाबले  में  बिड़ला  साहब  को  फी
 यूनिट  साढ़े  तीन  नए  पसे  ही  देने  पड़ते  हैं  ।  मेरी  गजा रिदा है  कि  यह  जो  डिसपैरिटी  इसको  खत्म

 किया  जाए  कौर  किसान  के  लिए  सब  से  पहले  पावर  का  इंतजाम  किया  जाए  ।  जब  श्राप  एग्रीकल्चर को

 फस्ट  निसेसेटी  कहते  तो  भ्रापको  टाप  प्रायोरिटी  भी  देनी  चाहियें  ।  देश  के  किसी  भी

 भाग  किसी  भी  कोने  में  ऐसा  न  हो  कि  किसान को  बिजली  के  रेट्स  दूसरे  लोगों  से
 हाई

 देने

 qe  |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  रेलवे  ats  ने  जो  यह  सिफारिश की  है  कि  ट्रेनों को  बिजली  से  चलाया

 इस  को  रोक  दिया  जाए  ।  झगर  हमारी  टेनें  बिजली से  चलेंगी  जो  हमारे  वार  के  लिए  चल

 रहे काम  जिनको  चलाने के  लिए  बिजली की  जरूरत  उन  में  रूकावट  wail  श्र  देश  को

 थाना  रहेगा  क्योंकि  उन  की  जरूरत  की  बिजली  सारी  ट्रेनों  के  चलाने  में  चली  जायगी

 मेरा  तीसरा  सजे दान  यह  है  कि  सिनेमाघरों  के  काम  में  खाने  वाली  जो  बिजली  है  उस  को  बिल्कुल

 काट  देना  चाहिये  ।  सिनेमा  हर  तरह  से  हमारे  यहां  के  लोगों  को  चरित्र  भ्रष्ट  भी  कर  रहे  हैं  उन

 में  हमारी  इतनी  बिजली  चली  जाती  है  ।  में  मानता  हुं  कि  समाज  में  मनोरंजन की  जगह  होती

 लेकिन  मुझे  तो  उस  की  जरूरत  नहीं  है  क्योंकि  मेरा  मनोरंजन तो  काम  करने में  ही  हो  जाता है  ।

 में  तो  इस  को  मानता  हू  कि  बक  इज  वीपी  ।  फिर  राज  तो  देश  पर  संकट  काल  कराया  हुआ  थी

 है  ।  इस  लिये  में  चाहता  हूं  कि  सिनेमा को  दी  जाने  वाली  बिलकूल  बिजली  बन्द  कर  दी  जाय  ।

 चौथा  सजे दान  मेरा यह  है  कि  हमारे  काश्तकारों  को  डिप्टी  कमि रु नरों  के  रहम  व  करम  पर

 छोड़  रक्खा गया  है  |  जब  हम  कभी  १० या  ५  हास  पावर  के  लिये  कनेक्शन  लेने  जाते  हैं  तो

 कहा  जाता है  कि  डिस्ट्रिक्ट  मजिस्ट्रेट  के  यहां  से  नो  झ्राग्जक्शन  ले  कर  |  जो  बिजली

 लेने  वाले  हैं  वे सरकार  को  टैक्स  देते हैं  झ्र  ठीक  से  बिजली  का  मलय  देते  ऐसी  हालत में  जो

 बीच  में  ब्य्रोक्रसी  है  उस  को  खत्म  कर  देना  चाहिये  ।  सारे  रेड  टेपिज्म  को  खत्म  कर  के  काइतकारों  को

 सीघे  बिजली  मिलनी  चाहिये  ।

 pat  गौरी  शंकर  कक्कड़  (  फतेहपुर )  :  यह  परियोजना राज्य  सरकार  ने  आरम्भ  की  थी

 श्र  यह  इसे  बोर्ड  को  देना  चाहती  है  तो  ऋण  शादी  दायित्वों  का  भार  उसे  ही  वहन  करना  चाहिये  ।

 इस  विधेयक  से  दूसरे  राज्यों  के  लिये  भी  उदाहरण  पदा  हो  जायेगा  वे  भी  उत्तरदायित्व

 बचने की  कोशिश किया  करेगी  ।  में  संशोधन का  विरोध  करता  हूं  ।  यदि  गैर  सरकारी  परियोजनाओं

 को  भी  बोले  अ्रपने हाथ  में  ले  ले  तो  में  उसका  स्वागत  करूंगा

 श्री  तुलसीदास  जाधव  (  नांदेड़ )  :  भ्रध्यक्ष  यह  जो  इलेक्ट्रिक सप्लाई  iz)

 बिल  श्राया  उस  के  स्टेटमेंट  श्राफ  श्राव्जेक्ट्स  ऐंड  रिजर्व  में  लिखा  है  कि  वर्ल्ड  बेक  ने  जो  दिया

 दिया है  उस  को  खर्चे  को  वसूल  करने  के  लिये  जो  कंज्यूमर्स  हैं  उन  को  जो  बिजली  दी  जायेंगी  उनसे
 ज्यादा पेसा  लिया  इस  तरहका  उस का  सार  है  कि  (  अधिनियम

 वनाभाभगाा

 गम  wash  में
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 तुलसीदास

 १९४८,  बोर्ड  के  राजस्व  से  ऐसे  भुगतान  की अनुमति  नहीं  देता  झर  इसलिए  विद्युत  संभरण  की

 दरों  का  निर्धारण करते  समय  ऐसे  भुगतान  की  गणना  नहीं की  जा  सकती  ।
 पी

 इस  के  माने यह  हैं  कि  अभी  तक  कोयना  के  बारे  में  जो  परमिशन  नहीं  थी  वह  परमिशन wae
 दी  जा  रही  है  ।  में  समझता  हूं  कि  जब  कोयना  तैयार  करने  का  काम  चल  रहा  था  तब  महाराष्ट्र
 के  अन्दर  लोगों  के  भ्रमर  कुछ  ऐसी  आशा  पैदा  हुई  थी  कि  ज्यादा से  ज्यादा  कौर  सस्ती  से  सस्ती

 बिजली  उन  को  सिल  जायेगी  ।  लेकिन  जिस  रीति  से  बोर्डे  को  पांवों  दी  जा  रही  है  उस  से  वह

 दूसरी  बिजली  से  महंगी हो  सकती है  ।  हम  को  इसका  खयाल  रखना  चाहिये  ।  जो  बिजली हम  लोगों

 को  मिलती हैं  उस  के  सम्बन्ध  में  जो  खेत  लोग  रहत ेहैं  या  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज वाले  लोग  रहते

 हैं  व  पूछते  हैं  कि  बिजली  कितनी  मिलती  है  और  उसका  रेट  कितना है  ।

 में  कहना  चाहता  हूं  कि  राज  महाराष्ट्र  की  स्थिति  ऐसी है  कि  वहां  के  लोग  बहुत  गरीब  हैं

 श्र  भ्रमर  उन  को  सस्ती  बिजली  नहीं  मिलती  तो  वे  उस  का  इस्तेमाल नहीं  कर  सकते  हैं  ।  इस  लिए

 सरकार से  मेरा  निवदन  है  कि  जो  बिजली  दूसरी  प्राइवट  कम्पनियों  या  बोडर्स से  दी

 जाती  है  उस  से  इस  बिजली  का  दाम  ज्यादा  नहीं  होना  चाहिये  ।  यह  प्रिकाशन  लेना  बहुत

 जरूरी है  ।

 में  ने  देखा  है  कि  ग्राम  पंचायतों  wife  के  सम्बन्ध में
 बोर्ड

 से  जो
 लिखा

 पढ़ी  हुई  है  उस  में  ऐ  सा  सुना  जाता  है  कि  जो  लोग  कम  इस्तेमाल  करते हैं  उन  को  १४५
 न०  Fo

 पर

 यूनिट के  हिसाब  से  भ्र जो  लोग  ज्यादा  इस्तेमाल  करते  उन को  १०  न०  पै०  पर  यूनिट  के

 हिसाब  से  देना  पड़ता  है  ।  इस  एक्ट के  gas  होने के  पहले  में  समझता हूं  कि  सेंट्रल  गवर्नमेंट  से

 इस  बोर्ड  ने  जो  लिखा-पढ़ी की  है  या  स्टेट  गवर्नमेंट  ने  जो  लिखापढ़ी की  है  उस  के  भ्रनुसार

 सरकार  का  विचार  को  पावर  देने का  है  ।  मेरी  रिक्वेस्ट है  कि  इस  बिजली  का  जो  रेट  हो  वह

 दूसरी  जो  बिजली  मिलती है  उस  से  ज्यादा  नहीं  होना  चाहिये  ।  कहीं  केन्द्र  सरकार  के  अन्दर  यह

 विचार  tar  जाय  कि  चूंकि  कोयना  के  लिये उन  ने  इतना  पैसा  खां  किया  है  इस  लिये  उस  की

 बिजली  का  दाम  ज्यादा रख  दिया  जाय  ।  ae  भ्राखिर  कौन से  लोग  हैं  जिन  पर  प्रभाव  पड़ता

 ग्राम  महाराष्ट्र के  लोग  बहुत  गरीब  वे  प्रपने  TI  करना  चाहते  कोई  स्माल  स्केल

 इंडस्ट्रीज़  को  चलाना  चाहते  wae  उन  के  लिये  मामूली  बिजली  के  रेट  से  ज्यादा  रेट  इस

 बिजली  का  हो  जाय  तो  यह  उन  लोगों  के  ऊपर  बोझा  होगा  ।

 इस  संबंध में  मुझे  इतना ही  कहना  है  ।  मेरी  तो  यही  विनती  है  कि  जो  परमल  एलेक्ट्सिटी

 होती है
 उस

 से  हाइड्रो  एलेक्ट्रिसिरी का  दाम  ज्यादा  नहीं  होना  बल्कि कम  दाम  होना  चाहिये
 ।

 को  इस  का  प्रकाशन  तो  लेना  ही  चाहिये  ।

 fat  झल गे दाम  :  श्रीमान  यह  विधेयक  इतना  साधारण  है  कि  में  ने  तो  कल्पना  भी  न  की  थी  कि
 सदस्य  इस

 पर
 इतना

 संदेह
 पर  आशंकाएं करेंगे  ।  इसकी  आवश्यकता  विधि  सम्बन्धी  कुछ  कठिनाइयों

 के
 कारण  हुई  जिस  समय  बम्बई की  पुरानी  सरकार  शौर  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  पुराण  तथा  विकास

 बंक  के  बीच  करार  en  था  उस  समय  यह  सोचा  गया  था  कि  कोई  कठिनाई  नहीं  पैदा  होगी
 और

 यह
 कठिनाई  बाद

 में
 बिजली  संभरण  अघिनियम  की  व्याख्या करने  पर  पैदा  हुई  थी  ।  करार

 में यह  उपबन्ध था  कि  जब  यह  परियोजना आरम्भ  की  जायें  इसे  बिजली  बोर्ड  को  सौंप  दिया  जाय
 इस

 में  यह
 भी  उपबन्ध था  कि  दरें  शादी  किस  प्रकार  निश्चित  की  जायें  अर  कसे  और  विकास  के

 कना लिए
 कुछ  छोड़ा

 जा  सकता  है  ।
 —  ry

 मूल  अंग्रेजी  मे ं।
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 उसी  समय  यह  सोचा  गया  था  कि  बम्बई  महाराष्ट्र  या  सरकार  इसे  अपने  बिजली  बोर्ड को

 सौंप  देंगी  ।  बाद  में  भारत  के  महाधिवक्ता  ने  कानूनी राय  यह  कि  ऐसा  केवल  पट्टे
 पर  किया  जा  सकता  है  । रत: इस अधिनियम इस  अ्रधिनियम  को  संशोधित  करना  शझ्रावश्यक  समझा  गया  ।  इसके

 हस्तांतरण  के  लिए  अ्रधिनियम  में  विशेष  उपबन्ध  की  प्रा वश्य कता  है  ।  यह  है  इस  विधेयक की

 पृष्ठ-भूमि  ।

 एक  सदस्य  ने  कहा  कि  राज  के  आपातकाल  में  भारत  प्रतिरक्षा  अधिनियम  के  अन्तर्गत  सभी

 चीज़ों को  किया जा  सकता  है  |  यह  झापात  की  बात  नहीं  है  ।  यह  तो  देश  में  बिजली  के  सामान्य

 विकास  की  बात है  ।  ऐसा  करने  के  लिए  १९४९ में  करार  किया  गया  था ।  ।  इस  में  धर्मार्थ  दान

 का  उपबन्ध  है  ।  पुनर्गठन  २०  वर्ष  की  अवधि  में  किस्तों  द्वारा  किया  जायेगा  ak  किस्तें  geeys में
 आरम्भ  होंगी  भ्र  gear  में  समाप्त  होंगी  ।  उस  करार  के  उपबन्धों  को  लागू  करने के  लिए  इस

 विधेयक को  लाना  पड़ा

 यह  कहा  गया  है  कि  यदि  योजना  आयोग  ऋण  दे  देता  तो  बम्बई  सरकार  को अन्तर्राष्ट्रीय

 बेक  से  ऋण  न  मांगना  पड़ता  |  वास्तव  में  भारत  सरकार  ने  जून  के  eT  तक  महाराष्ट्र  सरकार  को

 ३२.  ५८  करोड़  रुपये  की  राशि  ऋण के  रूप  में  दी  थी  ।  परियोजना  कई  वर्ष  पहले  प्रारम्भ  की  गई

 ati  पहला  यूनिट  ६०  मेगावाट  इस  वर्ष  में  मई  में  प्रारम्भ  किया  गया  था  चार  मास  बाद

 दूसरा  ६०  मेगावाट का  यूनिट  चालू  किया  गया
 |  तीसरा  यूनिट  वित्तीय वर्ष  के  area  में  चालू

 किया  जायगा  ।  चौथा  यूनिट  अगले वर्ष  आरम्भ  होगा दूसरे  दौर  में  9Y ,9¥  मेगावाट  के  चार  यूनिट

 चालू किये  जायेंगे  ।  यह  योजना  चालू  योजना  है  ।

 वहां  काम  करने  वाले  इंजीनियरों  की  मैं  ग्रभ्यर्थना  करना  चाहता  हुं  ।  उन्हें  पहाडियों  में  विशेष

 प्रकार  का  निर्माण  कार्य  करना  है  ate  उन्होंने  कार्य  दक्षतापूर्ण  निष्पादन  किया है  ।  इस

 परियोजना से  पूरी  बिजली  तैयार  होने  पर  बहुत  श्रीराम  हो  कौर  महाराष्ट्र राज्य  में
 कृषि  कौर  उद्योग  दोनों  क्षेत्रों  को  बिजली  मिल  जायेगी  ।

 बहुत से  सदस्यों  ने  यह  ठीक  ही  कहा है  कि  बिजली  उत्पादन  का  उद्देश्य  खाद्यान्न  बढ़ाने  के

 लिये  कृषि  ai  देश  के  उद्योग के  लिये  उद्योग  क्षेत्र  को  सहायत  देना है  ।  इस  परियोजना का

 निष्पादन  इसी  लिए  ga  है  ।

 यह  WHT  प्रकट  की  गई  है  कि  इस  संशोधन  के  कारण  बिजली  की  दरें  अत्यधिक  बढ़  जायेंगी ।

 संभरण  १९४८  की  धारा  ६७  में  उपबंध  है  कि  दायित्व  पूरा  करने  के

 बाद  जो  बचेगा वह  समान  रूप  से  बिजली  बो  कौर  राज्य  सरकार  को  मिलेगा  जो  फिर  बिजली

 के  विस्तार
 हेतु  लगाया

 [  जायेगा  ।

 बिजली  के  उत्पादन  के  इस  विकास  क्रम  में  यह  नहीं  सोचना  चाहिये  कि  बिजली  उत्पादन
 सेलाभ  नहों  योजना में  ५००  करोड़  रुपये  का  ऋण  लिया  गया  है  जो  सारा  सरकारी

 उद्योग  क्षेत्र के  विकास  सम्बन्धी  काम  के  लिए  देना  है  कौर  उत्पादन  उद्योग  को  भी

 झपना  waa  करना  चाहिये  ।  वास्तव  में  इस  बात  पर  प्रक्षेप  नहीं  होना  चाहिए  fe  कोई

 इस प्रकार  दरें  निर्धारित  करे कि  कुछ  राशि  उद्योग  विस्तार  केलिए  बच
 जाये  ।

 महाराष्ट्र के  सदस्यों  ने  कहां  था  कि  वहां  के  कृषकों  को  पहले  ही  अत्याधिक  दरें  देनी  पड़ती हैं  ।

 कि
 उनका  क्रथन

 थाकि  वे
 सर्वाधिक

 हैं
 ।

 किन्तु  कुछ  wea  राज्यों  की  दरें  इस  से  भी
 ग्रसित  हैं
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 कुकी  कम  है  गांवों  में  बहुत  कम  बिजली  खर्चे  होती  है  इस  के  लिए  प्राण  लाइनों  पर

 ठीक  व्यय  करना  पड़ता  है  ।  इन  सब  बातों  का  ध्यान  रखना  पड़ता  है  ।  हम  ने  विभिन्न राज्यों  से

 इस  बारे में  बहुत  पत्र  व्यवहार  किया  था  कि  वे  कृषकों के  हेतु  दरों  को  कुछ  कम  करें  किन्तु  उन्होंने

 at  दिया  कि  वें  उद्योग का  विस्तार  करना  चाहते  हैं  ।  ऐसी  परिस्थितियों में  दरें  कम  करना

 संभव  नहीं  ।

 wal  बहुत  से  क्षेत्र  बाकी  हैं  जहां  बिजली  पहुंचानी है  ।  यदि  दरें  कम  कर  दी  जायें  तो  यह

 समस्या हल  नहीं  की  जा  सकती  दरें  इस  प्रकार  निर्धारित करनी  होंगी  कि  विस्तार  के  लिए

 कुछ  ग्रीक  शराब  हो  सके  ।  में  यह  आशंका  दूर  कर  देना  चाहता  हुं कि  इस  विधेयक  के  कारण  दरें

 बढ़  जायेंगी  ae  मुझे  प्राशि  है  कि  सदस्य  इस  से  संतुष्ठ हो  जायेंगे  ।

 कानून  संबंधी  कठिनाई  के  कारण  इस  विधेयक  को प्रस्तुत  किया जा  रहा  है  ।

 शनी  बड़े :  विधेयक  toga  बिजली  की  दर  बिजली  afar  के  व्यय  कौर  wey  व्यय

 के  अनुसार  होगी  ।  मेरा  ser  है  कि  क्या  श्राप  बिजली  अधिनियम  के  अनुसार  सामान्य  प्रभार

 के  भ्र ति रिक्त  कौर कर  लगायेंगे  ?

 fat  सोनावने :  क्या  यह  अघिनियम  के  उपबन्ध  का  संशोधन नहीं  है  ।

 fat  अलगे दन  :  यह  केवल  कानून  सम्बन्धी  कठिनाई  है
 ।

 दो  यूनिट  चालू  हो  ही  चुके  हैं
 ।

 महाराष्ट्र  सरकार  इस  को  दो  यूनिटों  का  व्यय  सीधे  बिजली  ats  को  सौंप  देना  चाहती  है
 ।  अन्य

 यूनिटों  विभाग  निर्माण  spit  किया  जाना  है  ।  वाणिज्यिक  रूप  में  संचालन  के  लिए  तैयार

 होते  ही  उन्हें  सौंप  दिया  जायगा  ।  सरकार  को  कृषि  तथा  उद्योग  क्षेत्र  के  लिए  बिजली  की  दरें  बढ़ाने
 का  तो  पहले  भी  अधिकार  है  ।  इस  संशोधन  का  एसा  कोई  seer  नहीं है  ।

 fara  महोदय  प्रदान यह  है

 (  संभरण  स्रघिनियम )  १९४८  में  श्रम्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विषयक

 पर  विचार किया  जायें  म

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ॥

 पुभ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :---

 कि  खंड  दो  दिघेयक  aaa  बने  ।
 ”

 शी  श्रलगेशन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  पृष्ठ  १,  पंक्ति ७  से  wan  के  स्थान  पर

 निम्नलिखित  रखा  जाये  :---

 to  acquire  20  A.  Without  prejucice  to  the  generality  cf  ithe  power
 projects,  etc.  on
 lease,

 of  the  Board  io  acquire  any  propcriy,  the  Board  may
 acquire  from  the  S.a:e  Government  on  1६8७८  any  project
 rela_ing  to  ihe  g:n-ration  of  electricity  and  all  trans-
 mission  lincs  and  other  works  conneciei  wi.h  such

 project  or  any  part  of  such  project,  transmission  lines
 or  other  works  on  such  terms  and  conditions,  including
 terms  and  condiiions  relating  to  ihe  operation  and
 maintenance  th  ८0  85  may  be  agrecd  upon  becween
 ih:  S  ate  Government  and  the  Board.”’

 परियोजना  शादी  को  पट्टे  oF  बिजली  बोर्ड  किसी  सम्पति  के  अजित  करने  के  सामान्य
 ५ पर अर्जिति करने क करने  के  अधिकार  के  प्रति  कूल

 न
 जाते  हुए  बिजली  उत्पादन  संबंघी  किसी

 अधिकार  बोर्डे  प्रेषण  लाइनों  कौर  तत्संबंधो  कार्यों  ौर  ह  सी

 ण
 प्रेषण  लाइनों

 पर  कार्यों  के
 किसी

 भ्रंश  के

 अंग्रेजी  में  ।
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 उन  के  संचालन  तथा  संधारण  सम्बन्धी  ऐसी  शर्तों पर  पर

 राज्य  सरकार  भर  बोर्ड  सहमत  प्राप्त  कर  सकता

 में  ने  पहले  भाषण  में  इस  संशोधन  की  आवश्यकता  के  बारे में  बताया  था  ।  wa  इस  विधेयक  के

 पुरःस्थापित  करने  पर  हम  ने  सोचा  कि  सारी  परियोजना  ही  हस्तांतरित  कर  दी  जायगी ।

 र  ने  इच्छा  प्रकट की  है  कि  वे  हिस्सों में  भी  हस्तांतरित  करने  के  लिए  तैयार  है  ।  दो  यूनिटों

 को  are  aul  लेकर  चल  सकता  है  ।  इस  संशोधन  का  भी  यही  प्रयोजन  है  ।

 fat  बड़े  :  यह  बहुत  स्पष्ट  है  ।  मोटर  गाड़ी  अधिनियम  की  तरह  ही  यहां भी  कहा  जा  रहा

 कि  दरों में  वृद्धि  इस  झधघिनियम  के  कारण  नहीं  होगी  ।

 गभ्रष्यक्ष  महोदय  इस  बारे  में  राज्य  सरकार  बता  सकती  है  |

 यह

 १,  पंक्ति ७  से  १४  तक  के  स्थान पर  निम्नलिखित  रखा

 Power  to  acquire  20  Without  prejudice  to  the  generality  of  the  power
 projects,  etc.  on  of  ihe  Board  to  acquire  ony  property,  the  Board  may
 ease

 acquire
 fron  the  S  ate  Government  on  lease  any

 ject  relating  to  the  generation  of.  electricity  and  all
 transmission  lines  ana  other  works  connected  with
 such  project  or  any  part  of  such  project,  transmission
 lines  or  other  works  on  such  terms  and  conditions,

 including  terms  and  conditions  relating  to  the  op:ra-
 tion  and  maintenance  thereof  as  may  be  agreed  upon
 between  the  State  Government  and  the  Board.’’

 शादी  को  पट्टें  तक  बिजली ae  किसी  सम्पत्ति  के  भ्रमित  करने के  सामान्य

 पर  अर्जित  करने  के  अधिकार  के  प्रतिकूल  न  जाते  हुए  बिजली  उत्पादन  संबंधी
 अघिकार  किसी  प्रेषण  लाइनों  ate  तत्संबंधी  कार्यों  और

 ऐसी  प्रेषण  लाइनों या  कार्यों  के  किसी ar  के

 उन  के  तथा  संघ/रण  संबंधी  एसी  शर्तों  पर  जिन

 पर  राज्य  सरकार  ग्रोइन  बोर्ड  सहमत  प्राप्त कर  सकता  है  ।  ]

 SH  |
 महोदय  :  यह  है

 खण्ड २,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  aaa बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  2,  संबोधित  रूप  में  विधायक  में  जोड़  दिया  गया

 ध्रिइ्यक्ष  महोदय  :  यह  है

 ग्रीक  खण्ड  १  भ्र धि नियम  qa  शर  विधेयक का  नाम  विधेयक  का  मंग  बन े।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ॥

 खण्ड
 ग्रचिनियम 1 ह... ज ममा

 चर
 किन विधेय  का  नान  विधि

 मे

 जाए

 स  गयें

 पूरी  श्रलगेशन :  में  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 कि  विषयक  को  संशोधित रूप  पारित  किया  जाये  ।
 -  ———  ee

 faa  wat  में  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है

 विधेयक  संजो Ferar  रूप  में ज  प्लन चाट ग  पारित  किया  जाय  ।
 '

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 ee

 समवाय  विधेयक

 तथा  उद्योग  मंत्री  क०  चा  TH):  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 समवाय  PERE  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधायक  पर  विचार

 किया  जाय  ६

 सभा को  विदित ही  है  कि  इस  विधेयक  को  कुछ  दिन  पहले  १३  तारीख को  पेदा  किया

 गया  |  यह  विधेयक  कछ  संशोधन  इस  मास  की  ३  तारीख को  जारी  किये  गये  अध्यक्ष

 का  स्थान ले  लेगा  ।  अध्यादेश का  उदेश्य  था  कि  सरकारी  we  गेर-सरकारी  समवायों

 के  विदेशी  बोर्डों को  अधिकार  दिया  जाये कि  वें  राष्ट्रीय  प्रतिरक्षा  निधि  या  अन्य  ऐसी  निधियों

 में  जिन्हें  केन्द्रीय  सरकार  शभ्रनमोदन  दान दे  ae  उन  समवाय  अधिनियम  की  रा

 २९३  (१)  कौर  संस्थापकों  के  ज्ञापन  या  भ्रनुन्छेदों  का  उन  पर  प्रतिबन्ध  न  हो  ।

 महोदय  पीठासीन  हुए |

 समवाय  अधिनियम  की  इस  धारा  में  यह  उपबन्ध  है  कि  सरकारी या  गर  सरकारी

 समवाय  के  निदेशक  तोड  सीधे  समवाय  से  या  इस  के  कर्मचारियों  के  कल्याण से  संबंधित  qa

 या  अन्य  नियमों  में  २४,०००  रुपये  तक  या  पहले  के  तीन  के  कल  लाभ  के  ४  प्रतिशत तक

 दान  कर  सकते हैं  ।  यदि  बोर्डे  इस  से  alee दान  देना  चाहे  तो  उसे  स्वयं  सभा  की  अनुमति  प्राप्त

 करनी  चाहिये  ।  झाम  की  बैठक  २१  दिन  की  पुर्व  सुचना  दे  कर  बुलाई  जा  सकती  है  ।  भरत

 इस  में  बहुत  समय लग  जाता  था  जो  गैर  सरकारी  सरकारी  के  सहायक

 नहीं  हैं  उन  पर  उपरोक्त  प्रतिबन्ध  नहीं  लागू  होते  किन्तु  कई  संस्थानों के  ज्ञापन  या  wast

 में  ऐसे  उपबन्ध  हैँ  जिन  के  कारण  वे  दान  नहीं  दे  सकते  ।  हमारे  देश  पर  चीनी  होने  पर

 उस  के  मकाबले  के  लिए  सभी  संसाधनों  को  संगठित  करने  और  राष्टीय  प्रतिरक्षा  निधि  को  बढ़ाने

 की  भ्रावस्यकता है  थी  यह  सोचा  गया  जो  समवाय  दान  देना  चाहें उन  पर  कोई  प्रतिबन्ध

 न  रहे

 वास्तव  में  कुछ  समवायों  की  प्रार्थना  पर  ऐसा  किया  जा  रहा  है  ।  प्रमख  समवायों के  प्रबंधकों

 और  महत्वपूर्ण वाणिज्य  मंडलों  से  अ्रभ्यावेदन दिया  था  कि  धारा  १९३१)  में  उपयुक्त

 संशोधन  किया  जायें  ।  सरकार ने  ध्यान  पुर्वक  विचार  कर  के  यह  संशोधन  आवश्यक  समझा  चूंकि

 यह  विषय  अविलम्बनीय  था  al  संशोधन  करने  में  विलम्ब हो  जाता  सरकार  ने  अध्यादेश

 प्रख्यापित कर  दिया  था

 नई  धारा
 eR  ख

 द्वारा  निदेशक  बोर्ड  राष्ट्रीय  प्रतिरक्षा
 निधि

 या  सरकार  द्वारा

 मोदित  wa  निधि  में  दाने  दे  सकेंगे  ।  अंशदान करने वाले समवाय करने  वाले  समवाय  इस  sae
 लाभ  हानि  विवरण  में  कर  सके  इस  के  लिये  भी  उपबन्ध किया  गया  है  ताकि  हिस्सेदारों को
 इसका  का  हो  जाये

 अंग्रेजी  में
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 खण्ड  १  के  उपखंड  (२) से  यह  स्पष्ट हो  जाता  है  कि  प्रस्तावित  नई धारा  २९३  ख  इस

 राष्ट्रीय  आपात  काल  में  ही  लागू  रहेगी  ।

 वर्तमान  आपातकाल  का  मुकाबला  करने  कौर  सरक।र  के  ह/थ  मजबूत  करने  के  लिए  लोगों  ने

 जो
 असीम  उत्साह  दिखाया  है  उसे  दृष्टिगत  रखते हुए  मुझे  तनिक  भी  झांका  नहीं  कि  सभा

 विधेयक  को  तुरंत  स्वीकार  कर  देगी  ।

 1  उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 समवाय  Que F में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने वाले  विधेयर्क  पर  विचार

 किया  जाय  ही

 fait स०  ato  बीजों
 :

 में  इस  विधेयक का  स्वागत  करता  हुं  ।  मुझे  आशा है  कि

 इस  कानून  के  पास हो  जाने के  बाद  कंपनियों  की  से  राष्ट्रीय  रक्षा  कोष  में  काफी  रकम
 दान  के  रूप  में  मिलेगी  ।  बिल की  प्रस्तावित नई  धारा  २९  रख  के  अन्तर्गत  किसी  कंपनी  का  निदेशक

 मंडल  राष्ट्रीय  रक्षा  कोष  WAT  केन्द्रीय  सरकार द्वारा  राष्ट्रीय  रक्षा के  लिये  मंजूर  किये  गये  किसी

 भी  फंड  के  लिये  जितना  चाहेश्नंशदान  दे  सकेगा  ।  चीनी  आक्रमण  से  उत्पन्न  स्थिति को  देखते  हुये

 हुये  मैं  ने  यह  सुझाव दिया  था  कि  मिल  मालिक  अथवा  विभिन्न  कंपनियां अपने  लाभ  का  ५०  प्रतिशत

 रक्षा  कोष  में  दे  दें  ।  सरकार  इन  कम्पनियों  के  १९६१  प्रौढ़  १९६२  के  संतुलन  पत्रों की  जांच  कर

 उन  से अपील  करे कि  प्रधान  मंत्री  की
 ata

 को
 ध्यान

 में  रखते  हुये  वे  न  राय  का  ५०

 शत  रक्षा  कोष  में  दें  ।  कंपनियों  की  स्वेच्छा  पर  ही  इस  बात  का  छोड़ना उचित  नहीं  यह

 ava विषय  है  कि  इस  संकट  काल  में  विदेशी  आक्रमण  का  सामना  करने  के  लिये  पूंजीपति  स्वेच्छा

 पुर्वक  सामने  रहे  हैं  ।

 नाम  लेना  तो  उचित  नहीं  होगा  किन्तु  कुछ  कंपनियों  चुनाव  कोष  में  लगभग  २७

 लाख  रू०  दिये  थे  ।  जब  कि  रक्षा  कोष  में  उन्होंने  केवल  २५  लाख  रू०  ही  दिये  हैं  ।  हमने  मजदूरों से
 atta  की  है  कि  वे  अपनी एक  दिन  की  भराय  रक्षा  कोष  में  उनकी  कौर  सातों

 aaa  किया है  कि  वे  रक्षा  कोष  में  कम  से  कन  एक  aa  अवश्य दान  दें  ।  यद्यपि

 सामान्य  वर्ग के  पास  गहने  नहीं  हैं  किन्तु  मुझे  याद  है  कि  कानपुर  जैसे  स्थान में  लोगों  ने  अपना

 सर्वस्व
 रक्षा  कोष  Fe  दिया  स्त  मातृ  भूमि  को  रक्षा  के  लिये  कंपनियों को  झपने  लाभ  का

 ५०  प्रतिशत  तो  अ्रवश्य  देना ही  चाहिये  ।  इस  संघर्ष  में  जीत  होने  पर  उन्हें  निकट  भविष्य  में  कहीं

 प्रिक  लाभ  के  अवसर  प्राप्त  होंगें  ।  मजदूरों का  एक  उदाहरण मैं  आपको  दूं  के  कपड़ा

 मजदूरों  ने  दिवाली  की  छुटटी  के  दिन  काम  कर  अपनी  मजूरी  को  संपूर्ण  राशि
 ढाई  लाख  रु०  रक्षा  कोष  में  दिये  था  प्रवान  मंत्रो  के  झाडू  वान  का  सुपरिणाम  ।

 मेरी  एक  प्रार्थना  यह  भी  है  कि  कंपनियां  झपने  आयकर  की  बकाया  राशि  भी  शीघ्र  सरकार
 को  देखें  ।  रक्षा  कोष  में  राज  तक  ढ़ाई  करोड़  रु०  एकत्रित  हुये  यहं  राशि  बढ़कर  तीन

 करोड़  रू०  हो  जायेगी  ।  किन्तु  वित्त  मंत्री  ने  हाल  ही  में  सभा को
 बताया

 था  कि  राय  करं  की
 बकाया  राशि  १३१  करोड़  रू०  की  बकाया  १३१  करोड़  उपहार कर  के

 ६  या ७  करोड़ रू०  तथा  सम्पत्ति  शादी  कर  ग्न्य  करों  की  इतनी  ही  राशि  विलम्ब दी

 जानी  चाहिये  ।  इस  maa पर  प्रत्येक  व्यक्ति  को  सामर्थ्य  के  श्रंनुसार  देना  उत्पादन  बढ़ाना

 भी  भ्रनिवायं  है  ।  श्रमिक  उत्पादन  का  झ्रंथे  है  श्रमिक  राय  ।
 नली

 मूल  अंग्रेजी  में
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 [att  स०  मो

 एक  झोर  तो  देश  के  प्रत्येक स्त्री  पुरुष  से  कपिल कर  र  हैं  कि  वे  मातृभूमि  की  रक्षा

 के  लिये  झ्र पने  पुत्रों  को  प्रधान  मंत्री  के  चरणों  में  उत्सर्ग कर  कंपनियों से  तो  केवल धन  देने  के

 लिये  ही  कहा  जाता
 >
 ए  ।  मंत्री  महोदय  को  मालूम  होगा  कि  केन्द्रीय  उत्पादन  कर  कार्यालय

 बेलगाम के  एक  निर्धन  सिपाही  श्री  चे०  Ao  घाटगे  ने  झपने एक  पत्र में  लिखा  है  कि

 प्रधान  मंत्री  की  AT  गांठ--१४  नवम्बर  QR RR—H  पुनीत  झ्र वसर  पर  दन्न से देश की देश  की  रक्षा

 करने  के  लिये  वह  अपने  दो  पुत्रों की  सेवायें  पीत  करने के  इच्छुक  हैं  ।  कौर  इन  दो  पुत्रों  की  आयु

 १४  श्र  १२  वर्ष  है  ।  इसी  झाशय  के  पत्र  बंगाल  आदि  हरनेक  स्थानों  से  प्राप्त  हुये  हैं  ।

 जब  लोग  झपने  पुत्रों  को  भेंट  कर  रहे  हैं तो  मिल  मालिकों  को  झपने  लाभ  का  ५० प्रतिशत  देने में

 क्यों  पत्ति  है  ।  मुझे  विश्वास है  कि  वे  निःसन्देह  ऐसा  करेंगे  ।

 fait  gto  नों  तिवारी  :  मैं  इस  बिल  का  स्वागत  करता  हूं  ।  aa  अधिक
 घनी  लोगों  के  लिये यह  बहाना  नहीं  रह  जायेगा कि  रक्षा  कोष  में  ग्रंशदान  देने  में  कानून  उन  के  लिये

 बाघा  उपस्थित  करता  है  ।  वे  जो  अंशदान  देंगे  वह  उनकी  अपनी  सम्पति  नहीं  बल्कि  ०५

 होल्डरों  की  होगी  देयर  होल्डर  चाहते हैं  कि  भ्रमित से  धिक  रूपये  रक्षा  कोष  में  दिया

 जायें  ।  हर  साल  लगभग  ५०  करोड़ रू०  छपाया  जाता  है  ौर गत गत  १५  वर्षों में
 ७००  से  ८००  करोड़ रू०  तक  लाभ  इन  कंपनियों  ने  कमाया है  जिस  में  से  इस  झापात  काल  में

 भ्रंश दान  देते  समय  उन्हें  संकोच  नहीं  करना  चाहिये  ।  उन्हें  रिक  से  अघिक  ग्रंशदान  देना

 चाहिये  ।  यह  कहना  गलत  है  कि  ५० प्रतिशत अ्रधिक  होगा  ।  उन्हें  इस  से  भी  alas  देना

 चाहिये  ।

 इस  समय  हर  दल  रक्षा  कोष  में  घन  इकट्ठा  कर  है  ।  लोग  इस  काम  के  लिये

 अपने  पुत्रों  को  देने  के  लिये  भी  तैयार  है  ।  मैं  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  हमारा  दल  भी  देश  की

 के  जो  भी  कछ  कर  सकता  है  अवश्य  करेगा  |  इस  संबंध में  मंत्री  महोदय चाहे  जो

 प्रतिशत  नियत  करें  पर  उन्हें  देश  में  घूम  घूम  कर  उद्योगपतियों  से  निवेदन करना  चाहिये  कि

 े अधिक  से  प्रतीक  दें  ।  जैसा  कि  तभी  श्री  बनर्जी  ने  बताया  कि  चुनावों  में  इन  लोगों

 बड़े  बड़े  चन्दे  दिये  थे  ।  पर  ये  मामला  चुनाव  से  भी  अधिक  महत्वपूर्ण  है  पर
 उन्दे्सिकर  हे

 पीछे  नहीं  रहना  चाहिये  |

 fat  उमा नाथ  (ge  :  मैं  इस  विधेयक का

 स्वागत  करता  हूँ

 ।  इसका  कारण  यह  है  कि

 इस  समय  कम्पनियों  से  रक्षा  कोष  में  धन  मांगा  जा  रहा  है

 ais  उद्योगों  में  मजदूर  टीके  दिन  कौर  इतवार  के  दिन  को  काम  कर  के  वेतन
 रक्षा कोष  में  दे  रहे  हैं  ।  मेरा  निवेदन है  कि  उस  दिन  का  लाभ  उद्योगपतियों  के  बैंक  खाते  में  न

 जाकर  रक्षा  कोष  में  भराना  चाहिये  ।  अभी  हाल  में  मद्रास  राज्य  में  मजदूरों  के  प्रतिनिधियों  ate

 उद्योगपतियों  के  बीच  यह  चर्चा  हुई  सप्ताह  में  सात  दिन  काम  हो  ।  इस  से  उत्पादन

 तो  बढ़ेगा ही  श्र यह  उत्पादन  वस्त्र  उद्योग  में  लगभग  १६  प्रतिशत  होगा  जब  तक  ara  रहेगा

 तब  तक  यह  लाभ  होता  रहेगा  इसे  रक्षा  कोष  में  दिया  जाना  चाहिये  |

 अभी
 उस

 दिन  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  कहा कि  यह  युद्ध  शायद  काफी  तक  चले  ।  हमारे
 उद्योगों

 के  मजदूर  लगातार  बलिदान  कर  ने  के  लिये  तैयार  हैं  ।  बशर्ते कि  उन्हें  इस  बात  का  भरोसा

 हो  जाय  कि
 उन  के  छुट्टी  या  रविवार  के

 दिन
 काम  करने  का  सारा  लाभ  रक्षा कोष  में  जायेगा ।

 अगर

 बड़े  बड़े  सब  उद्योगों  में  ऐसा  हो  तो  रक्षा  कोष  में  बहुत  बड़ी  रकम
 आ

 सकती
 मल  अंग्रेजी  में
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 मैं  समझता हूं  कि  उद्योगपतियों  को  इस  में  कोई  आपत्ति नहीं  होगी
 कौर  wat

 उन्हें  कोई  भी

 आपत्ति  होती  है  तो  इसका  मतलब  होगा कि  वे  छुट्टी  के  दिन  मजदूरों  द्वारा  किये  गये  बलिदान  का

 भी  शोषण  करना  चाहते  ऐसा  कभी  नहीं  होने  दिया  जायेगा  ।  वे  कभी  इस  मामले  में

 नहीं  करेंगे
 |

 श्री  इयान  नाथ  सर्राफ  तथा
 :  मैं इस  विधेयक  का  स्वागत  करता हूं  ।

 पहला  कारण  यह  है  कि  इस  में  कम्पनी  को  RY¥,oo0  रुपये तक  धमार्थ  कार्यों  में  खर्चे  करन  का

 उपबन्ध  किया गया  है  ।  यदि  इस  राशि  से  मजदूरों  का  कल्याण  होगा तो  उत्पादन  तो  निश्चय  ही

 बढ़ेगा  ।  कौर  राज  इसी  बात  की  जरूरत  है  ।
 दूसरी  बात  यह  है  कि  हम  लोगों  को  समझा  बुझा

 कर  काम  करना चाहते  ।  यह  अच्छा ही  है  ।  लोगों  में  प्राणी  दिलचस्पी  है  कौर  वे  उसका

 परिमाण  दे  रहे  बाद  में  झगर  कोई  उल्टे  सीधे  मामले  हो  तो  काल  में  सरकार  को

 उन  से  ठीक  काम  कराने  के  लिये  सरकार  के  पास  काफी  अ्रधिकार  है  ।  २१  दिन  का  नोटिस दे  कर

 बाद  में  निर्णय  करना  किसी  भी  कम्पनी  के  निदेशकों  के  लिये  कठिन  हो  सकता  है  ।  अरत: मैं इस मैं  इस

 के  हटाये  जाने  का  सेन  करता  हूं  |

 हमें  कोई  भी  ऐसा  काम  नहीं  करना  चाहिये  जिस  से  सामाजिक  wacom  में  गड़बड़ी

 पैदा हो  ।  इन  सभी  दृष्टिकोणों  से  मैं  इसका  स्वागत करता  हूं  ।

 श्री बड़े  (  खरगोन )  :  उपाध्यक्ष  यह  जो  बिल  लाया  गया  उसका में  जन  संघ

 पार्टी  की  तरफ  से  पूर्ण  समर्थन  करता  gi  इसके  साथ  में  जो  प्राविजन रक्खा  गया

 है  कि  कोई  भी  कम्पनी  हो  ak  वह  कितना  भी  कंट्रीब्यूशन  दे  सकती है  ,  यह  भी  बहुत  अच्छा है  ।
 मेरे  मित्र  श्री  बनर्जी  ने  कहा  कि  इस  में  कम्पमान  होना  चाहिये  ।  में  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  में

 एक  तरह  से  कम् पत् शन होना  नहीं  चाहिये  ।
 एक  साहब  कहते  हैं  कि  पर सुए दान  होना  चाहिये

 लेकिन  शरीर  पर सुए शन  कामयाब  न  हो  तो  तो  क्या  हो
 ?

 इस  लिये  में  कहना  चाहता  हूं  कि

 परसुएदशन जो  वह  कम्पमान  की  सीमा  तक  जाना  चाहिये
 ।

 ऐसा  जान  पड़ता है  कि  जब  तक  मजबूरी  न  हो  जाय  कोई  aver  कंट्रीब्यूशन  नहीं  देता  है  ।

 हम  ने  देखा  है  कि  जब  कस्टम  बिल  ara  तो  बहुत  से  लोगों  ने  उस  का  विरोध  किया  ।  चैम्बर्स  साफ
 ard ने  और  दूसरी  deal  ने  अपने  प्वाइंट  को  शासन  के  सामने  रखा  ।  लेकिन  इस  के  यारे में

 मेंने  अभी  तक  कोई  ऐसा  रेजोल्यूशन  नहीं  देखा  जिस  में  कहा  गया  हो  कि  यह  कम्पनी  इतना

 कंट्रीब्यूशन  देगी
 ।

 कोई  ऐसा  प्रस्ताव  राज  तक  नहीं  जिस  में  बताया  गया  होगा  कि

 न्य  अमुक  कम्पनी  को  अपने  प्राफिट  का  ५०  परसेन्ट  गवर्नमेंट को  देना  होगा  ।  ऐसा

 होना  चाहिये  लेकिन  में ने आ्राज तक ऐसा कहीं तक  ऐसा  कहीं  पढ़ा  नहीं  |

 मंत्री  महोदय  ने  लोगों  से  सैक्रिफाइस  करने की  के  लिये  उन्होंने  किसी  पर

 जबरदस्ती  नहीं  की  है  ।  चूंकि  वे  लगों  से  भ्रमित  कर  रहे  हैं  ;,  इसलिये  वे  बहुत  धन्यवाद  के  पात्र

 लेकिन  मेरा  कहना  है  कि  कंट्रीब्यूशन  सैटिस्फक्टरी  तरह  से  होना  चाहिये
 ।

 वह  सत्याग्रह  से
 ले

 सकती  वह  सत्याग्रह  पर  विश्वास  भी  करती  है  ।  सत्याग्रह  से  नहीं  आग्रह

 सेवन ले  सकती  है  ।  जैसे  भी  हो  उस  के  पास  पैसा  जाना  चाहिय े।

 इस के  साथ  हम  देखते हैं  कि  इस  बिल  में  यह  प्राविजन है
 if

 कम्पनी  से  संबंधित  जितनी  राशि  उचित  समझे  राष्ट्रीय रक्षा  कोष  में

 अथवा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  रक्षा  के  लिये  स्वीकृत  किये  गयें  किसी
 भी  कोष  में  दे  सकता  है  1.0

 ता

 |
 न

 ी  में
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 यह  क्यों  लिखे  इस  का  कुछ  विश्लेषण  माननीय  मंत्री  जी  ने  नहीं  किया  जब

 इस  बिल  को  लाने  का  उद्देश्य  ही  यह  है  कि  नेशनल  डिफेन्स फंड  में  रुपया  दिया  तब  नेशनल

 डिफेन्स  फंड के  बाद  यह  क्यों  लिखा  गया
 ३

 कोई  ऐसा  कोष  जो  राष्ट्रीय  रक्षा  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्वीकृत
 १

 किया  गया हो  क्

 इस  का  मतलब  क्या है  ?  क्या  कोई  कौर  योजना  शासन के  मन  में  है  ?  जब  यह  चीज

 नेशनल  डिफेन्स  फंड  के  लिये  की  जा  रही  है  तब  फिर  नेशनल  डिफेन्स  फंड  के  साथ  इस  दूसरी

 चीज  को  क्यों  रख  दिया  गया  इस  चीज  का  कोई  खुलासा  यहां  नहीं  दिया  गया  ।

 मेरा यह  कहना है  कि  इस  में  जो  प्राचीन दिया  गया है  वह  अच्छा  में  अपील  करता

 हूं  इस  हाउस  की  मौत  कि  कम्पनियों  को  जो  मुनाफा  होता  है  उस  में  से  ५०  परसेन्ट

 देने  के  लिये  उन  पर  कम् पत् दान  होना  चाहिये  ।  बल्कि  यहां  पर  तो  यह  कर  देना  चाहिये  कि

 उन  का  जो  प्राफिट  कुल  हो  वह  इस  समय  देश  के  काम  के  लिये  दें  ।  ऐसा  परसुएशन  होना

 जरूरी  अगर  ऐसा  कर  दिया  जाय  तो  फिर  यहां  जो  कम्यूनिस्टों  से  कम् पल शन की  बात  कही

 जाती है  वह  भी  नहीं  उठेंगी

 पत्नी  सुब्बरामन (  मदुरै  )  में  इस  संशोधन के  लिये  सरकार  को  बधाई  देता  बहुत

 से  वाणिज्य  मण्डलों  ने  स्वयं  सरकार  से  इसकी  मांग  की  थी  ।  इस  से  स्पष्ट है  कि  वे  आदान

 देने के  लिये

 कई  माननीय  सदस्यो ंने  सुझाव  दिया है  कि  कम्पनियां  ५०  प्रतिशत  लाभ  कोष  में
 इस  के  लिये  किसी  को  बाध्य  नहीं  किया  जाना  वह  संशोधन तो  इस  लिये  किया  गया

 है  कि  उसके  श्रंकादान  पर  कोई  प्रतिबन्ध  न

 यह  स्वेच्छा पृ वक किसी  को  कुछ  देन ेके  लिये  fare  नहीं  किया  जाता  है  ।  सरकार  चाहे

 तो  करों में  वृद्धि  कर  सकती  मजदूर एक  दिन  का  वेतन  अ्रथवा  देने  के  लिये  तैयार  हैं  ।

 वाणिज्य  परिषदें  श्रौद्याोगिक भी  लाखों  रुपय ेदे  रहे  हैं  ।

 शी  नरेन्द्र सिह  महिला  सामान्यतया  निधन  व्यक्ति  ही  राष्ट्र  के  लिये

 सर्वोत्कृष्ट  सेवा  अपील  करने  के  लिये  प्रस्तुत  रहते  सम्पूर्ण  जंगल  में  ही  यह  हो  रहा  है  ।

 सरकार  धनी  व्यक्तियों से  भी  श्राप्रह  करे ।  वे  भी  उदारतापूर्वक  धन  देंगे  ।  यदि  राष्ट्रीय  उत्साह
 की  सर्जना  की  जाये  तो  राष्ट्रीय  रक्षा  कोष  में  भ्रमित  रकम  प्राप्त  होगी  ।  में  इस  बिल  का

 हार्दिक  समन करता  हूं  ।

 at  विश्वास  प्रसाद  (  लालगंज  )  उपाध्यक्ष  इस  बिल  का  मैँ  हृदय  त स्वागत

 |  उसी  के  साथ  एक  बात  कहना  चाहता
 ५ ग्रारडनेंस पास

 पास  होने  के  दिन  से  देश  के  हर

 वर्ग  के  लोगों  के  डो नेशन्स  ar  रहे  इसी  तरह  से  कम्पनियों  के  भी  राने  चाहियें  थे  ।  जैसा कि
 एक  माननीय  सदस्य  ने  कम्पनियों  के  प्राफिट  एंड  लास  एकाउन्ट  कौर  बैलेंस  शीट

 देखने  चाहियें  ।  मेरी  प्रार्थना  है  कि  वे  एक  साल  के  नहीं  बल्कि  पिछले  कई  सालों  के  देखने
 चाहियें  ।.  एक  सजेशन  दिया  गया  है  कि  वे  अपना खर्चा  निकालने  के  वाद  age  प्राफिट का  ५०

 परसेंट  दें
 ।  में  कहता हूं  कि  देश

 की
 रक्षा  के  लिये  वे  जितना  दें  उतना  ही  श्रच्छा है

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 दूसरी  बात  में  यह  कहता  चाहता  हूं  कि  इनकमटैक्स के  डर  से  कम्पनियां  अपना  प्राफिट

 एण्ड  लास  एकाउंट  गलत  दिखाती है  ।  इसकी  भी  जांच  करनी  चाहिये  ale  जितना भी  सेल्स

 टैक्स  शौर  इनकम  टैक्स  उनके  जिम्मे  निकलता  हो  उसको  वसूल  किया  जाना  चाहिये  ।

 तीसरी  बात  में  यह  कहना  चाहता हूं  कि  खास  कर  उत्तर  प्रदेश  में  शुगरकेन  फैक्टरियों

 के  पास  कभी  तक  किसानों  का  बहुत  सा  बोनस का  रुपया  पड़ा है  जो  उन्होंने  किसानों को  नहीं

 दिया है  ।  उनसे  वह  बोनस का  रुपया  नेशनल  डिफेंस  फंड  में  लिया  जाए  ।  इसकी  तरफ  में

 आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 इन  शब्दों के  साथ  में  इस  बिल  का  समन  करता हूँ  |

 थ्री  मंत्री (  भीर  )  उपाध्यक्ष  यह  जो  संशोधन लाया  गया  हैं  में  इसका  स्वागत

 करता  किन्तु  जिस  seer  से  यह  संशोधन  mare  में  नहीं  समझता  कि  वह  इस  प्रकार

 पुरा  हो  सकेगा  ।  हमारे  नेताओ ंने  जनता से  सरकार को  तीन  मन  कौर  घन  से  सहायता  देने

 की  अपील की  उस  पर  हम  ने  देखा  कि  मध्यम  वर्ग  ak  निचले  वर्ग के  लोगो ंने  इस  गम्भीर

 परिस्थिति  में  गवर्नमेंट  को  oo  सब  कुछ  कौर  अ्रपनी  सेवाएं  लेकिन  बड़े  बड़े  लोगों  ने

 उस  तरह  का  त्याग  नहीं  दिखाया  ॥  यह  जो  संशोधन कराया  है  यह  उनके  लिये  दरवाजा

 खोलता है  ।  हमें  देखना है  कि  यह  दरवाजा  खोलने के  बाद  भी  ये  कम्पनियां  art  आती हैं  या

 नहीं  ।  पर  मेरा  सजेशन  है  कि  इस  संशोधन
 से

 भी
 कुछ  अधिक

 गवर्नमेंट
 को  करना  चाहियें

 |

 हमारे  प्रधान  मंत्रीਂ  जी  ने  कहा है  कि  यह  लड़ाई  लम्बी  चलने  वली  इसलिये  में  समझता  हूं

 कि  सरकार  को  इन  कम्पनियों  के  लाभ  सदा के  जब  तक  यह  स्थिति  रहती

 कुछ  परसेंटेज  लेने  की  व्यवस्था  करनी  चाहिये  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  केवल  इस  संशोधन  से  सरकार
 का  मतलब  पुरा  नहीं  हो  सकेगा  ।  जब  गरीब  लोगों ने  अपनी  आमदनी का  ४०  कौर ५०  पर

 सेंट  दिया  है  तो  यदि  कम्पनियां  अपनी  आमदनी  का  ५०  पर  सेंट  दें  तो  बहुत  बड़ी  बात  नहीं

 होगी  |

 इस  वक्त  मालदार  लोग  सामने  नहीं  जाऐंगे  तो  मुझे  भय  है  कि  कहीं  मजदूर

 ar  किसान  वर्ग  में  हिंसक  वृत्ति  a  पैदा  हो  जाए  ak  सब  को  इस  समय  मिल  जल  कर

 काम  करना  चाहिये  इस  लिहाज  से  भी  बड़े  लोगों  का  आगे  ara  उचित  है  ।

 इतना  कहते  हुए  में इस  बिल  का  समर्थन  करता हूँ  |

 पत्नी  क०  च०  में  उत्तर  देने  में  प्रतीक  समय  नहीं  लूंगा  मुझे  प्रसन्नता  है  कि
 सदन के  सभी  वर्गो ंने  इसका  स्वागत  किया है  ।  यह  न  तो  राजकोषीय  व्यवस्था है  कौर  न  घन

 विधेयक  ही  यदि यह  बात  ध्यान में  रखी  जाती तो  कई  अनेक  बातें  न  कहनी  पड़तीं ।

 इस  व्यवस्था  के  भ्रन्तगंत  कम्पनियां  स्वेच्छा पु बंक  दान  दे  सकती  हैं  ae  इस  दिशा  में  सुविधा

 प्रदान  करने के  लिये  है  ।

 इस  राष्ट्रीय  संकट  में  समृद्ध  कम्पनियों  को  भ्रमित  दान  देना  चाहिये  ।  इस  स्थिति  में

 राष्ट्रीय  प्रयत्नों  के  बारे  में  are  बातें  कही  जा  सकती  मैं  इन  बातों  का  विश्लेषण  नहीं

 करना  चाहता  हुं  शौर  न  यह  इसके  लिये  उपयुक्त  समय  है  ।

 इस  विषय में  काफी  कहा गया  है  कि  ऐसा  उपबन्ध  बनाया  जाय  जिसके  अन्तर्गत  कम्पनियों

 को  श्रपनी  श्रामदनी  का  पचास  प्रतिशत  भाग  का  क
 देने  के  लिये

 बाध्य
 किया  जा  सके

 fra  ait



 देर  समवाय  विधेयक  १६  ERR

 श्री  Fo

 तथा  आयकर  कौर  बिक्रीकर  की  बकाया  राशि  एकत्र  की  जायें  ।  कोई  व्यक्ति  इन  सुझावों

 से  असहमत नहीं  है  ।  सरकार  उन  सब  प्रशासनिक  कार्यों  को  करेगी  ।  प्रा पारियों  को

 ग्राहक  ste  बिक्रीकर  की  बकाया  राशि  देना  चाहिये  |  शीध्र  इन्हें  देने  के  लिये

 कदम  उठाये  नस्  |  यह  देखकर  प्रसन्नता  होती  है  कि  सभी  श्रेणी  के  व्यक्ति  उदारतापूर्वक

 दान  दे  यह  रकम  तक  लगभग  तीन  करोड़  रुपये  हुई  एक  या  दो  हवाई  जहाज

 खरीदने  से  कुछ  नहीं  युद्ध  जीतने के  लिये  पर्याप्त  धन  की  व्यवस्था  होनी  चाहिय े।
 अभी  वित्त  मंत्री  जी  ने  इस  वर्ष के  लिये  ७०  से  ८०  करोड़  रुपये  की  मांगें  प्रस्तुत की

 बजट  में  इस  अआआरक्षेमण का का  सामना  करने  के  लिये  नवीन  प्रस्ताव  भी  रखे  यह

 वृहद  समस्या  है  |  जनता  द्वारा  स्वेच्छापूर्वक  दिया  गया  धन  पर्याप्त  सिद्ध  नहीं  होगा  ।  यह  तो

 केवल  लोगों  में  प्रोत्साहन उत्पन्न  करने की  बात  है  ।  उस  दिशा  में  यह  उपयोगी  है  i  अधिक

 रकम  की  झ्राव्यकता  पूर्ति के  लिये  अनेक  सुझाव  प्रस्तुत  किये गये  हैं  ।  मेरा  बिल  में  संशोधन

 करने का  केवल  यही  उद्देश्य नहीं  ।  वह  तो  उचित  समय  पर  उचित  ढंग  से  किया  जायेगा 1

 मुझे  खुद है  कि  मजदूर  उत्पादन  में  वृद्धि कर  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  बढ़ा  रहे  अधिक

 उत्पादन  प्रय  हं  अधिक  राय  ।  मुझे  विश्वास है  कि  मजदूर  छुट्टियों  के  दिन  काम  कर  उत्पादन

 बढ़ाने के  लिये  wa  seda  होत ेहैं  तो  मिल मालिकों को  यह  मंशा  नहीं  रखना  चाहिये  कि  इस

 प्रकार  अजित  अधिक  लाभ  वे  स्वयं  ही  हड़प  उन्हें  उदारतापूर्वक  यह  रकम  राष्ट्र को

 लौटा  देनी  चाहिये

 यह  कहा  गया  है  कि  कुछ  कम्पनियों  ने  चुनाव  में  दी  गई  रकम  से  कम  रकम  रक्षा  कोष

 में  चुनाव  तो  पांच  वर्ष  में  आते  हैं  जब  कि  राष्ट्रीय  संकट  हर  हर  महीने

 हर  में  उत्पन्न  हो  सकता  है  उन्होंने  रक्षा  कोष  में
 जो

 दिया  है  वह

 अन्तिम  नहीं  है  ।  हमें  इसकी  alee  आलोचना  नहीं  करनी  हर  व्यक्ति भरसक  त्याग

 कर  रहा  है  ।  एक  वर्ग  को  दूसरे  वर्ग  की  आलोचना  नहीं  करनी  चाहिये  ।  समृद्ध वर्गे  समय  की

 मांग  पुरा  कर  रहा  सम्पूर्ण  राष्ट्र  उसमें  कर  रहा  हमें  पहचान  रखनी  चाहिये

 कि  वर्तमान  में  जो  कुछ  हो  रहा  है  भविष्य  में  उससे  कहीं  प्रतीक  किया  इस  area
 की  अरपिल  की  गई  है  कि  में  सम्पूर्ण  भारत  में  दौरा  कर  कम्पनियों से  amin  करुं कि  दे

 राष्ट्रीय  रक्षा  कोष  में  भ्रंश दान  में  ऐसा  हम  एसी  प्रत्येक  कार्यवाही  करेंगे  जिससे

 कम्पनियां  रक्षा  कोष  के  लिये  अधिकतम  राशि  इस  पर  में  माननीय  सदस्यों  से

 भी  यही  अपील  करता हूं
 कि  वे

 देश  में  सब  स्थानों  पर  जाकर
 धनी  श्र  निर्धन

 सब  से  राष्ट्रीय

 रक्षा  कोष  में  धन  देने  की  atta  करें  ।  मेरा  विश्वास  है  कि  यह  बिल  सवेसम्मत  एवं

 हर्षपूर्वक  पारित  होगा ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  यह  है

 q  प्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  |

 मूल  अंग्रेजी  मे ं।



 २५  १८८४  रे  नम  बोर्ड  )  विधेयक

 महोदय :  यह  है  :

 ग्रीक  खण्ड  २  ax  २  विधेयक  का  da  बने ਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  २  २  विधेयक  मसें  जोड़  दिये  गय े।

 खण्ड  १,  झधितियमन  सुत्र  झर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये गये  ।

 fat
 झ०  qo  रेड्डी

 :
 में  प्रस्ताव  करता  हूं

 :

 ग्रीक  विधेयक  को  पारित  किया  जाये 1.0

 महोदय  :  ser यह  है  :

 ग्ग्कि  सीधे यक  को  पारित  किया  जाय  2.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 om

 ।

 ललाट

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 दसवां  प्रतिवेदन

 श्री हेम  राज  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 यह  सभा  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयक को  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति

 के  दसवें  प्रतिवेदन  जो  १४  १९६२  को  सभा  पटल  पर  रखी

 गई  सहमत  है  (4

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह

 यह  सभा  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  संकल्पों  संबंधी  समिति

 के  दसवें  प्रतिवेदन  जो  १४५  १९६२  को  सभा  पटल  पर  रखी

 गई

 सहमत  है
 दी

 San

 pear  रेशम  ats  विधेयक

 ४
 भ्र  ६  का  संशोधन )

 श्री  श्यामलाल  ate  तथा  काश्मीर  )  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 कीवी  रेशम  बोर्ड  अधिनियम  Re¥s  में  waar  संशोधन  करने  वालें  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने
 की  दी  जाये  1.0

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  seq  यह  है  :

 केंद्रीय  रेशम  बोर्ड  ge¥G  में  भ्र ग्रे तर  कुंग पन  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने की  अनुमति  दी  जाये  1.”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 श्री  इमाम  लाल  सर्राफ  :  मैं  विधेयक
 कौ  पुरःस्थापित

 करता  हु

 मूल  भ्रंग्रेजी  में  ।



 &R¥  १६  VERN

 सिनेमा  की  फिल्मों की  लम्बाई  )

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  )  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  कि  देश  में  बनाई जाने  वाली  सिनेमा
 की  फिल्मों की की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित
 करने की  झलकती  दी  जाये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 देश  में  बनाये  जाने  वाली  सिनेमा  की  फिल्मों  की  झ्रघिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  का

 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने
 की  झलकती  दी  जायें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  मुद्रा  ।

 fot  रामेश्वर  टांटिया  :  मैँ  विधेयक  को  स्थापित  करता हूं  ।

 पुस्तकों करार  समाचारपत्रों  का

 दिया  जाना  संशोधन  विधेयक

 २  का

 थ्री  च०  Fo  भट्टाचार्य  (  रायगंज )  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  कि  पुस्तकों शर  समाचार-पत्रों

 को  दिया  जाना  १९४४  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  |

 foreman  महोदय  set यह  है

 पुस्तकों और  समाचार-पत्रों  पुस्तकालय  )  का  दिया  जाना  अधिनियम

 १९५४ में  भ्र ग्रे तर  )  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति दी  जाये  ।
 जि

 घ्रस्ताद  स्वीकृत  ।

 प्ली qo  क०  :  मैं विधेयक को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 संविधान  विधेयक--जारी

 २२६  का

 महोदय  we  विचारार्थ  विधेयक  लिये  जायेंगे  ।

 श्री दी  ०  चं०  शर्मा  का  संविधान  (  संशोधन )  विधेयक  ।

 मूल  अंग्रजी  में



 २५  १८८४  )  बीड़ी  और  सिगार  श्रमिक  विधेयक  RIX

 गयी  रघुनाथ  )
 :

 चीनी  श्रावण  श्र देश में संकट देश  में  संकट
 स्थिति  देखते

 हुए  मैं  प्रस्ताव  करता हूं

 ६.11  दी०  चं०  शर्मा  द्वारा  प्रस्तुत  संविधान  विधेयक  पर  चरागे  विचार  ्

 सरकारों  सदस्यों  के  विधेयकों  पर  विचार  करने  के  लिये  नियत  aaa  दिन  तक  के

 लिये  स्थगित  कर  दिया  जाये  ।
 ब

 fat स०  मो ०  at  :
 इसे  aa  अधिवेशन तक  स्थगित  कर  दिया  जाये  |

 विधि  मंत्रालय में  उपमंत्री  बिभुषेन्द्र  :
 चूंकि  सरकार  ने  अनुच्छेद २२६  के

 रज  प्रस्ताव  पेश  करने  का  निर्णय  कर  लिया  यह॒श्रगले  सप्ताह  प्रस्तुत  किया  जायेगा ;  में

 निश्चित  नहीं कह  सकता  हु  प्रस्तावित  संशोधन  श्री  शर्मा  के  संशोधन से  कहीं  प्रतीक
 व्यापक  है  ।  कुछ  समय  पहले विधि  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  संशोधन  के  अ्रनुरूप  ही  मैं  यह  निवेदन  कर

 रहा हूं

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  यह  ae  अधिवेशन

 तक  स्थगित  किया  जाता  है  ।

 eee

 बीड़ी  wiz  सिगार  श्रमिक  विधेयक

 tat  कठ  गोपालन  :  इस  का  उत्तर  देने  के  लिए  श्रम  मंत्री  तो  यहां

 स्थित  नहीं  हैं  ।

 पानी  राने  :  विधि  मंत्री  तो  उपस्थित हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सरकार  का  कोई  प्रतिनिधि  तो  है  ।  हम  चर्चा  प्रारम्भ करेंगे  ।

 थी  श्र०  क०  गोपालन :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं
 :

 भारत  में  बीड़ी  और  सिगार  बनाने  वाले  कारखानों में  रोजगार  काम  का

 यमन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ब

 भारत  में  बीड़ी  और  सिगार  उद्योग  सब  से  अधिक  sie  है  ।  कम  रोजगार

 की  झ्रांशिक  बच्चों को  रोजगार  ,  तपेदिक रोग  की  सुरक्षात्मक
 विधान की  कमी  इरादी  हरनेक  कारण  हैं  जिनको  ध्यान  में  रखते  हुए  उक्त  उद्योगों  को  विनियमित  करने
 की  श्रावस्यकता है  ।  रेगे  श्रम  परामशंदाता  समिति  ने  भी  इस  प्रकार  के  विधान  की  श्रावस्यकता पर

 जोर  दिया  है  ।  कुछ  राज्यों  ने  इस  दिशा  में  कानून  बनाये  हैं  किन्तु  was  राज्यों  में  कानून  न  बनने से
 मालिक att  कारखाने  उन  स्थानों  में  स्थानान्तरित  कर  रहे  हैं  जहां  कानून  नहीं  बने  हैं  ।  अखिल

 भारत  कानून
 बन  जाने  से  इन  बुराइयों को  रोकने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 इस  विधेयक  में  उपबन्ध  है  कि  कोई  भी  कारखाना  स्वामी  बीड़ी  या  सिगार के  निर्माण  से

 संबंधित  किसी  बाहर  के  काम  के  लिए  किसी  महिला  को  भी  नहीं  रखेगा  ।  छंटनी किये  गये  या

 निकाले  गये
 श्रमिकों

 के  लिए  भी
 कुछ  उपबन्ध  किया  गया  है

 ।

 यह  विधेयक  काफी  हद  तक  उस  विधेयक  के  समान  है  जो  मैंने  १९४७  में  पुरःस्थापित किया  था  ।

 revy F tr afata में  रेया  समिति  नियुक्त की  गई  थी  जिस ने  बीड़ी  प्रौढ़  सिगार  कर्मचारियों  के  प्रश्न  पर

 विचार  किया  ।  उस  प्रतिवेदन  में  यह  कहा  गया  कि  यह  उद्योग  भारत  के  सभी  उद्योगों से  खराब  है  ।

 इस  उद्योग
 में  कम  नौकरी

 की
 सुरक्षा

 का  न  बच्चों
 की  गोकर

 क्षय  रोग का

 मूल  अंग्रजी  में
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 श्री  ई  कठ

 अधिक
 श्रम  विधान  का  न  होना  खराब  बातें  अब  भी  इस  उद्योग को  अवस्था  भ्रमणी

 नहीं हुई  इस
 उद्योग

 में
 लगभग  २०  लाख  व्यक्ति  काम  कर  रहे  हैं  ।

 जब  १९४५७ में  मैं  ने पहली बार  इस  विधेयक को  पुरःस्थापित  तो  श्रम  उपमंत्री  से

 कहा था  कि  कई  श्रम  विधान  हैं  जैसा  कि  कारखाना  औद्योगिक विवाद  मजूरी
 भुगतान  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  इत्यादि  ।  उन्होंने कहा  कि  अखिल  भारतीय
 श्रम  विधान  की  आवश्यकता

 बाद  में  कई  न्यायाधिकरण  बनाए  गए  ।  इन  सभी  न्यायाधिकरण ों में  कहा  गया  कि  इस  उद्योग

 में  कर्मचारी  हैं  वे  इन  अधिनियमों की  कर्मचारी की  परिभाषा  में  नहीं  आते हैं  ।  अतः  वे  इन

 अधिनियमों का  लाभ  नहीं  उठा  सकता

 जब  तक  कोई  भ्रमित  भारतीय  विधान  नहीं  होगा  तब  तक  इन  मे ंसे  कोई af

 पर  नहीं  होगा
 ।  सरकार  को  इस संबंध में  शीघ्र  कार्यवाई  करनी  चाहिए  ताकि  इस  उद्योग

 के  कर्मचारी  अन्य  उद्योगों  के  कर्मचारियों  की  तरह  लाभ  उठा  सकें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा

 भारत  में  बीड़ी  और  सिंगार  बनाने वाले  कारखानों  में  रोजगार शर  काम  का

 यमन  करने का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये

 इस  के  लिये  एक  घण्टे  का  समय  निर्धारित  किया  गया  है  ।  श्री  नरेन्द्र सिह  महिला  ।

 पत्नी to  कण  गोपालन  :  १  १/२  घण्टे  का  समय  दिया गया  है  |

 fat  नरेन्द्र  सिंह  महीडा  )  :  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत करता  हूँ  ।

 बीड़ी  ate  सिगार  उद्योग  के  श्रमिकों  की  स्थिति  बड़ी  भयंकर है  ।

 बड़ा  अच्छा  उपबन्ध किया  गया  है  कि  इस  उद्योग  में  किसी  महिला को  बाहरी  काम के
 लियें  न  लगाया जाय  |

 चिकित्सा  सुविधा  का  भी  उपबन्ध  होना  चाहिए  और  बच्चों  को  काम  पर  न  लगाने  का  भी
 उपबन्ध  होना  चाहिए था  ।

 में  पुरी  तरह  से  विधेयक  का  पूरा  समर्थन  करता हूं  शर  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री

 इस  की  ध्यान  दें  |

 बड़े  :  उपाध्यक्ष  यह  जो  बिल  श्री  गोपालन  साहब  ने  यहां  पेश  किया  है  इसका  मैं

 हृदय  से  समान  करता  हूं
 ।

 !  साल  हमें  स्वाधीन हुए  हो  गए  हूं  लेकिन  प्रभो  तक  इस

 तरह  का  कोई  बिल  सरकार  की  तरफ  से  क्यों  नहीं  लाया  गया  मेरी  समझ  में  नहीं  प्राता है  ।

 लोगों  में  यह  धारणा  है  कि  इस  तरह  का  बिल इस  वास्ते  नहीं  लाया  गया है  कि  मध्य  प्रदेश में

 जो  बीड़ी  के  कारखानेदार  वे  सब  के  सब  रूलिंग  पार्टी  से  सम्बन्धित  हैं  ak  इस  लिये  इस

 तरह  का  विधेयक  शासन  लाना  नहीं  चाहता  यह  रांग  इम्प्रैशन है  या  मैं  नहीं  जानता
 gt  लेकिन

 इस  इम्प्रेशन  को  ठीक  किया  जाना  चाहिये

 जो  बीड़ी  के  कारखानेदार  हैं  ,  वे  दो  तरह  से  पैसा  कमाते  हैं  ।  एक  तो  मजदूरों का  पेट  काटकर

 कमाते  हैं  श्र  gat  ज्यादा
 प्राफिट

 कर  के  कमाते  हैं
 ।

 मैं  जिस  fra laa  से  गाया
 हूं  वहां  पर  मैं  ने

 पं मूल  अंग्रेजी  में
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 है  कि  एक  बीढ़ी  वालों  की  यूनियन है  ।  जो  काम  करने  वाले  मजदूर  हैं  उन  को  मुश्किल से  सुबह
 से  श्याम  तक  काम  करने  के  बावजूद  भी  एक  रुपया  बारह  या  एक  रुपया  तेरह  aa  ही  मिलते

 वहां  पर  भी  जेसा  गोपालन  जी  ने  कहा  है  तीन  तरह  का  कांट्रेक्ट  रहता  है  । वहां पर  छोटे  छोटे

 बच्चो ंसे  भी  काम  लिया  जाता  है  ।  बच्चों से  काम  लेने  के  बारे  में  कोई  लैजिस्लेशन  नहीं  बना  है

 कोई  इंस्पैक्टर  वहां  पर  जा  कर  इस  चीज़  को  देखता  नहीं  है  और  प्यार  जा  कर  देखता भी  दै

 कोई  कानून  नहीं  है  जिस  के  अधीन  उस  कारखानेदार  को  सजा  दी  जा  सक े।

 में  यह  भी  चाहता  था कि  इस  बिल  के  प्रस्तुत  कर्ता इस  में  इस  का  भी  प्राविधान  रखते
 fe  उनको  मिनिमम  वेजिज़  मिल  पाती  ।  इस  वक्त  इस  में  कोई  इस  तरह का  प्राविज़न नहीं रखा नहीं  रखा  गया

 है  ।  मिनिमम वेजिज़  के  बारे  में  प्लग  अलग  स्टेट्स में  प्लग  ग्रहण  ऐक्ट हैं  ।  a  मिनिमम  aire
 के  बारे में  भी  कोई  इस  में  प्राचीन  किया  जाता  तो  मजदूरो ंके  हित  की  दृष्टि  से  बरच्छा  रहता  ।

 चाहिये  कि  हम  उनको  मिनिमम  वाजिब  दिलाने का  प्रबन्ध  करें  ।

 जो कांट्रेक्ट  बेसिस  पर  काम  होता  वह  कांट्रेक्ट  बेसिस  पर  नहीं  होना  चाहिये  ।  जो  गरीब

 काश्तकार  हैं  वे  चार  छः  महीने  तो  काश्तकारी  का  काम  करते  हैं  ,  बाकी  समय  में

 बीड़ी  बनाने  का  धंघा  घर  में  करते  हैं  ।  कारखानेदार से  वे  बीड़ी का  तम्बाकू  ले  आते  टेडू  के  पत्ते ले

 जाते  बीड़ी  बनाने  के  पत्ते  ले  कराते हैं  और  बीड़ी बना  कर  दूसरे  रोज़  जा  कर  उसको  दे  ads

 हिसाब  कर  के  पैसे  ले  कराते हैं  ।  वहां  पर  जो  रद्दी  बीड़ियां  निकलती हैं  उनको  war कर  दिया

 जाता है  ।  वे  उनको  वापिस  नहीं  मिलती  हैं  ,  बल्कि वे  सेठ जी  की  हो  जाती  हैं  ।  इस  वास्ते में

 चाहता  हूँ  कि
 जो  प्राफिटियारिंग  वह  करता है  ,  उस  पर  किसी  प्रकार  का  बंधन  अवश्य  लगना

 चाहिय े।

 शासन  को  चाहिये  था  कि  वह  cara  इस  प्रकार  का  बिल  यहां  लाता  ।  लेकिन वह  ऐसा  नहीं
 कर  पाया है  ।  लेकिन  श्री  भी  समय  है  कि  इस  को  कुछ  संशोधनों के  साथ  जो  कि  मेंने  श्राप के  सामने

 wa  हैं  या  अन्य  माननीय सदस्यों  ने  रखे  हैं  ,  इसको  स्वीकार  कर  लिया  में  जानता  हूं  कि
 माननीय  मंत्री जी  कहेंगे  कि  हम  इसको  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  ।  लेकिन  नगर  श्राप  इसे  को  भी

 स्वीकार  नहीं कर  सकते  तो  क्यों  नहीं  श्राप  अपनी  र  से  कोई  विधेयक  यहां  प्रस्तुत  करते ?

 लेड़ीज़ को  रखने  के  बारे  में  भी  यहां  पर  एक  प्राचीन  रखा  गया  है  ।  महिला  साहब  ने  भी  इसका

 fas  किया है  ।  इस  में  कहा  गया  है  :

 बहुत  सी  स्त्रियां काम  पर  लगाई  जाती  हैं  ;  उन  के  लिये  से  कारखाने  स्थापित

 किए  जाएंगे  18.0

 ae  ठीक  है  ।  जब  औरतों  के  बच्चा  होना  होता  है  ,  उस  शहरों उस  के  बाद  भी  वे  काम  नहीं कर
 सकती

 हैजडं  स  नेचर  का  काम  नहीं  कर  सकती  इसके लिए  उनको  छुट्टी  मिलनी  चाहिये

 at  इस  छुट्टी  में  उनको  पुरी  तन्ख्वाह  देने का  प्रबन्ध  किय  जाना  चाहिये  ।  साथ ही  साथ  फंस्टीवल्ज

 के  सिलसिले में  भी  उनको  geet  मिलनी  चाहिये  कौर  उस  द् टटी च  के  दिनों  में  aware
 भी  दी  जानी

 चाहिये  ।  फैक्ट्रिज ऐक्ट  में  इस  है  कि  डिलिवरी  होने के  में
 लेडीज़

 काम  नहीं
 करती  हैं

 कौर उनको  छुट्टी  दी  जाती है  जिसकी  उनको  तनवाह  मिलती  है  ।  इसी  प्रकार  का  प्राविजन  इस  में

 भी
 होना  चाहिये

 ।
 इस  वक्त  नहीं  है  ।  बीमार  श्रगर  कोई  पड़े तो  उस  दौरान  में

 भी  मजदूर  को

 तन्ख्वाह  मिलनी  चाहिये
 ।

 बच्चा  होने  के  औरतें  एक  महीने  तक  काम  नहीं  कर  सकती
 इस

 एक  महीने की  उनको  तनख्वाह  मिलनी  चाहिये  |
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 श्री

 मध्य  प्रदेश  में  बीड़ी  मालिकों ने  लाखों  नहीं  करोड़ों रुपया  कमाया  है  ।  टमूरनी

 खारगौन  शादी  स्थानों  पर  जहां  भी  बीडी  के  कारखाने हैं  , उन  सभी  के  मालिक  बहुंत  पैसे  वाले  हो  गये

 ऐसा  कहा  जाता  है  कि  उनका  रूलिंग  पार्टी  से  सम्बन्ध  है  कौर  वे  सभी  उस  के  अन्तर्गत  ||

 यह  जो  इम्प्रैशन है  यह  चाहे  गलत  है  या  सही  इसको  दूर  किया  जाना  चाहिये  श्र  कोई  बिल
 आपकी  तरफ से  भराना  चाहिये  या  फिर  इस  बिल  को  झ्रापको  कुछ

 एमेंडमेंट्स
 के  साथ  स्वीकार

 कर  लेना  चाहिय े।

 पति  मा०  ल०  जाधव  :  उच्चतम न्यायालय  ने  यह  कहा है  कि
 बीड़ी

 में  काम  करने  वाले  कम चार  कारखाना  मजदूरों  की  श्रेणी  में  भी  लाये  जा  सकते  हैं

 बीड़ी  उद्योग  में  बहुत  से  वृद्ध  पुरुष  ale  स्त्रियां ठेके  पर  काम  करते  कारखाना  श्रधिनयम

 इत्यादि  के  लागू  होने  से  वे  काम  भी  कर  सकेंगे  ।  भ्रम  इस  विधेयक  से  उन  लोगों  की  जीविका

 मारी  जाएगी  ॥

 अतः  में  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  |

 श्री  कोया  :  बीड़ी  कर्मचारी  भी  aa  कारखाना  कर्मचारियों  की  तरह  हैं  ।

 उन  पर  भी  श्रमिक  कानून  लागू  होने

 इस  विधेयक  में  बच्चों  के  बारे में  जो  उपबन्ध है  यह  बहुत  अच्छा
 ज

 ।  में  इस  का  स्वागत

 करता  हुं  |

 बीड़ी  कारखानों के  मालिक  श्रमिक  काननो ंके  लाभ से  कर्मचारियों  को  वंचित  रखने के

 लिये  कई  प्रकार के  शोषण  ढंग  श्रंपनाते  हैं  ।  यदि  केन्द्रीय  सरकार कोई  विधान  बना दे  तो  इस

 संबंध  में  श्रमिकों
 को

 काफी  लाभ  पहुंचेगा
 |

 इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाना  चाहियें  कि  कुटीर  उद्योग  के  आघार पर  चलने  वाले  किसी
 रखाने में  काम  करने  वाली  महिलाओं को  कोई  कठिनाई न  हो  ।

 में  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 fat  स०  Ato  बनर्जी  (  )  :  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  को  इस  विधेयक के

 पारित  किये  जाने  में  रुकावट  नहीं  बनाना  चाहिये  ।  संसद्‌  तो  सर्वोच्च  है  ।  यह  संबंध  में

 कानून  बना  सकती है

 इस  संकटकालीन  परिस्थिति  में  हम  चाहते  हैं  कि  उत्पादन  बढ़े  ।  हड़तालें  न  हों  ।  Wa

 हमें  इस  विधेयक को  जो  बहुत  व्यापक  है  कौर  जिसमें  बीड़ी  उद्योग  के  श्रमिकों के  लिये  बड़े  ae

 उपबन्ध हैं  स्वीकार  करना  चाहिये  ।

 श्री  उमा नाथ  :  मालिकों  ने  राज्य  विधानों  स  बचन  ना  नवीनतम  तरीका
 निकाला  ae  येह है  कि  वे  भविष्य  में  एंड- के  आधार पर  लाइसेंस  लेंगे  ।  जब  इस प्रकार के

 लाइसेंसों  के  लिये  प्रार्थना-पत्र  art  तो  राज्यों  के  श्रम  विभाग  विशेष  सावधानी
 से

 काम

 ens  ewer

 समूल
 अंग्रेजी

 में



 र  १८५८४  )  बीड़ी  are  सिगार  श्रमिक  विधेयक  et

 यह  aga  उचित  समय है  कि  बीड़ी  sie  सिगरेट  उद्योग  के  श्रमिकों  के  लिये  एक  केन्द्रीय

 विधान  लाया  यह  उद्योग  बहुत  ही  श्रमपूर्ण उद्योगों  में  से  है  ।

 श्री ह०  च०  सौय  :  उपाध्यक्ष  जब  बीड़ी  के  मजदूरों  के  संबंध  में

 कानून  बन  रहा  है  तो  में  चाहता  हूं  कि  ड्राप के  जरिए से  लेबर  मिनिस्टर को  इलाके  के

 बीड़ी  मजदूरों  के  बारे  में  बतलाऊँ  ।

 हमारे  अपने  अकेले  जिले  में  करीब  ३०  हजार  मजदूर  बीड़ी  बनाने  वाले  हैं  ।  जेसा  कि
 कभी  माननीय  सदस्य ने  वे  करीब  करीब  बीस  घंटे  रोज  काम  करते  सवेरे से  लेकर

 रात  तक  ।  सबसे  ज्यादा  शोषण  उनका इस  लिये  होता  है  कि  उनकी  मजदूरी  की  सुरक्षा  का

 alg  ठिकाना  नहीं  इसके  अलावा  उनके  स्वास्थ्य  आदि  के  लिए  भी  कोई  इन्तिज़ाम

 नहीं  बच्चों  से  भी  मजदूरी  करायी  जाती  है  और  वे  स्कूल  नहीं  जा  पाते  हें  ॥

 सबसे  बड़ी  बात  यह है  कि  जो  बीड़ी  ये  मजदूर  मालिकों  के  पास  जमा  करत ेहैं  उसकी

 उनको  मालिक  पुरी  मजदूरी  नहीं  देते  ।  उनकी  मजदूरी का  करीब  दसवां  हिस्सा  यह  कह
 कर

 काट  लेते  हैं  कि  बीड़ियां  खराब  हो  गयीं  ।  लेकिन  ware  होता यह  है  कि  उन  खराब  बीड़ियों

 को  नष्ट  नहीं  किया  जाता  कौर  मालिक  उनको  भी  बेच  लेते  इस  प्रकार  सरासर  बड़ी

 मजदूरों की  कमाई  की  लूट  की  जाती हैं  ।

 इस  बिल  में  जो  बीड़ी  मजदूरों  के  संबंध में  मिनिमम  वेजेज  शौर  प्राविडेंट  फंड  झादि  के

 बारे  में  इन्तिज़ाम  हो  रहा  इसलिये  यह  बहुत  wear  बिल  है  we  में  सहर्ष  इसका  स्वागत

 करता  हुं  शर  oes  कि  मंत्री  महोदय  इस  संबंध  में  अच्छी  तरह  से  विचार  करेंगे  ।

 श्र  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री
 :

 हमें  बीड़ी  श्रमिकों  के  प्रति

 पूर्ण  सहानुभूति  sat  उनकी  हालत  सुधारी  जानी  चाहिये  ।  श्री  गोपालन  द्वारा  प्रस्तुत  विधेयक
 विभिन्न  बातों  के  बारे में  हैं  ।

 जैसा
 कि  श्री  आबिद  चली ने  कहा था  बीड़ी  कर्मचारियों  के  बारे में  जो  समिति  नियुक्त

 की  गई  थी
 उस  के  प्रतिवेदन  के  बाद  oa  कानून  पारित  किये  गये  थे  ak  ये  अधिनियम

 इन  सुविधाओं  में  से कइयों के  संबंध में  हैं  जो  कि  ae  दिए  जाने को  कहा जा  रहा  यदि  इन

 कानूनों  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  है  तो  कुछ  कार्यवाई  करनी है

 थ  श्र०  कण
 गोपालन

 :
 यहां  तक  न्यूनतम  मंजूरी  का

 सम्बन्ध  यदि  न्यूनतम  मजूरी

 विधान  एक  राज्य  में  होता  तो  है  तो  उसे  कार्यान्वित नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि सारा  उद्योग

 राज्य को  चला  जाएगा

 गयी  यदि  जैसा  कि  श्री  जगोपालन  ने  कहा  है  ऐसा  होता  तो  कुछ  श्र
 वाही की  जानी  चाहिये  ।  केन्द्रीय  जाए  या  ak  कार्यवाही

 उद्योगों  के  अन्य  क्षेत्रों  को  जाने  से  रोकने  की  झोर  भी  ध्यान  दिया  गया  है  ।  इस  काम

 के  लिये  PeYe  में  अन्तरीय  समिति  की  बैठक  की  गई  थी  ।  श्री  गोपालन  की  बात  बिल्कुल

 संगत  है
 ।

 यदि  श्रमिक  जहां  मजूरी  अ्रधिक  हो  वहां  चले  जाएं  तो  कोई  भी  उद्योग  नहीं  रह

 सकता
 ।

 समिति  ने  सिफारिश  की  कि  इस  उद्योग  के  लियें  राज्य  सरकारें  इस  प्रकार  न्यूनतम

 मजूरी  निर्धारित  करें  कि  भ्र समता एं  न  रहें  कौर  उद्योग  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  को  न  जाए

 मल  अंग्रेजी  में



 ४०  जोड़ी  ate  सिगार  ian  सीधे यक

 [  श्री  हाथी  ]

 राज्य  सरकारों  को  इस  संबंध  में  शीघ्र  कार्यवाही  करने  के  लिये  कहा  गया  था  ।  एक  कौर

 बैठक  कुछ  राज्यों ने  कार्यवाही की  थी  ।  मद्रास  सरकार ने  बताया  कि  बीड़ी  श्रमिकों  कौर

 स्वामियों में  समझौते के  अ्रन्तर्गत  श्रमिकों को  इस  बात  का  श्राइवासन  दिया  गया  है  कि  १०००

 बनाने  के  लिये  १.५०  से  भ्रमित  की  दर  के  हिसाब से  मजूरी  दी  जाएगी  ।  उड़ीसा  सरकार

 ने  भी  न्यूनतम  मजूरी  १०००  बीड़ियों  को  बनाने के  लिये  १.५०  कर  दी  है  ।  यह  सब  जगह

 हो  गया है  ।  अत  :  उद्योग  के  एक  क्षेत्र  से  दूसरे  क्षेत्र जाने  का  प्रश्न  उठेगा  नहीं

 दूसरा  प्रश्न  जो  उठाया  गया  था  बच्चों  को  काम  पर  लगाने  मातृत्व  लाभ  के  बारे

 में  १४  वर्ष  से  कम  प्राय  के  बच्चों  को  काम  पर  रखने  पर  पाबन्दी  लगा
 दी

 गई  है

 झर  १९६१  का  प्रसूति  लाभ  अधिनियम  बीड़ी  श्रमिकों  पर  लागू  कर  दिया  गया  है  ।  वह  इस

 अधिनियम  का  स्थान  ले  लेगा  ।  परन्तु  कारखानों  में  स्त्रियों  को  काम  पर  लगाने  के  बारे  में

 वहीं  स्थिति है  ।

 उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  का  प्रइन  उठाया  गया  था  ।  में  उस  निर्णय  के  अ्राघार पर पर

 नहीं  कहूंगा कि  बीड़ी  मजदूर  मजदूर  नहीं हैं
 वे

 इन  सुविधाओं का
 लाभ  नहीं  उठा

 सकता |  श्रम  मंत्रालय  इस  प्रदान  पर  विचार कर  रहा  है  धौर  इस  बात  की  कौर  ध्यान दे  रहा

 हैकि  श्रमिक  की  व्याख्या का  किस  प्रकार  संशोधन  किया  जाए  ताकि  बीड़ी  कर्मचारी उस

 के  पर्यालोकन  में  art  जाएं  ।  यदि  हम  एक  कौर  से  बीड़ी  कमेंचारियों
 को

 सुविधायें  देनी  चाहते

 हैं  प्रौढ़  दूसरी  ait  यह  देखते हैं  कि  बीड़ा  मजदूर  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  ष्  मजदूर

 नहीं  हैं  वे  श्रमिकों  के  विधानों  से  होने  वाले  लाभों  से  वंचित  तो  हम  परिभाषा
 का

 संशोधन  करें  ताकि  यह  उन  पर  भी  लागू  a

 यह  मामला भी  उठाया  गया  था  कि  उन्हें  अन्य  कुछ  लाभ  नहीं  दिये  जाते हैं  ga  संबंघ  में

 कुछ  व्यवहारिक  कठिनाइयां  यदि  सब  मजदूर  एक  स्थान  पर  काम  करें  तो  हम  शर्तें  जो

 लगानी  चहियें  लगा  सकते  परन्तु  लोग  बीड़ी  के  पत्रों  को  घर  लें  जाते हैं  ae  वहां  बीड़ियां

 बनाते  स्वामियों  को  लाकर  दे  देते  हैं  शर  ae  मजूरी  ले  लेते  हैं
 ।

 इसे  बन्द  करने  से

 क्या  प्रभाव  होगा  ।  मान  लीजिए  हम  कानून  में  इसकी  व्यवस्था  कर  दें  कि  बाहर  वालों

 को  कोई  काम  न  दिया  जाए

 भी  wo  क०  :  विधेयकों के  उद्देश्यों  शौर  कारणों  के  विवरण में  कहा  गया

 हैकि  यह  विधेयक  बीड़ी  at  सिगार  उद्योग  को  कारखानों  की  तरह  बनाना  चाहता  है  जब  कि

 स्वयं  काम  करने  वाले  मजदूरों  के  हितों  की  भी  रक्षा  करेगा
 ।

 विधेयक  में  इस  बात  की

 स्पष्ट  रुप  से  व्यवस्था  की  गई  है  कि  यदि  कोई  स्वयं  काम  करने  वाला  मजदूर  कुटीर  उद्योग

 क॑  प्राकार  पर  इस  उद्योग  में  काम  करता  हो  तो
 कोई  हानि  नहीं  है

 जब
 कि  वह  ऐसे  कारखाने

 के  मालिक  को  बीड़ियां  न  दे  जिस  के  पास  कोई  ट्रेड  मार्क  परन्तु  किसी  छोटे  व्यापारी

 को  देता हे  यदि  ऐसा  हो  तो  कारखाने  पर  कारखाना  अधिनियम  लागू  होना  चाहिये
 ।

 fat  इस  पहलू  पर  भी  हम  ने  विचार  किया  था
 ।

 में  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि  कई  कठिनाइयां हैं  ।  हमने  इन  की  जांच  की  यदि  कोई  वैधानिक  या  व्यवहारिक  कठिनाइयां
 हों

 तो  उन्हें  ge  करना  इन  सब  पर  विचार  करते  हुए  माननीय  Weey  जो  बात  उठाई  है
 उस  पर

 भी  विचार  किया  गया

 मूल  dict  में



 २४५  १८८४  बीड़ो  ate  सिगार  श्रमिक  विधेयक  EY

 बीड़ी  उद्योग  संगठित  att  मान्यता  प्राप्त  उद्योग  नहीं  जो  संगठित  ate  मान्यता
 प्राप्त  उद्योग  उनके तो  नियमित  रुप  में  कार्मिक  संघ  होते  हैं  शौर  मालिकों

 नियोजकों  से  बातचीत  करने  के  उनके  सामूहिक अधिकार  भी  होते  परन्तु  जहां  यह  सुविधा

 नहों  वहां  हमें  और  भी  भ्रमित  सतकंता  से  चलना  होता  है  बीड़ी  के  काम  में  लगे
 लोगों  के  हितों  की  रक्षा  करनी  होती है  ।  उनकी  कठिनाइयों को  हल  करने  के  wal  तरीके

 सोचे
 जाने  चाहिये  ।

 विभिन्न  प्रकार  की  सुविधाओं  का  जहां तक  संबंध  में  यह  झ्राइवासन  देने  को  तैयार

 हूं  कि  नियंत्रक  अधिनियम  geas  का  नाम  दिया  गया है  ।  सभी  ऐसे  स्थान  जहां  बीड़ी  निर्माण

 का  कार्य  होता  उसके  लिये  लाइसेंस  प्राप्त  करना  होगा  ।  इस  प्रकार  भ्र धि नियम  जेसा  विशेष

 कानून  बनाने पर  दक्षिण  भारत  के  अन्य  राज्य  wale  मैसूर  कौर  आंध्र  प्रदेश
 भी  विचार

 कर  १९६१ में  हुई  एक  अ्रनौपबारिक बैठक  में  इस  बात  पर  पुन :  विवार  किया  गया

 हमने  राज्यों  को  यह  प्रार्थना  की  कि  वे  भी  सिफारिशों के  अनुरूप  ही  कार्यवाही  करें  ताकि

 बीड़ी  कारीगरों  की  कठिनाइयों  को  दूर  किया जा  सक े।

 ठे  के  पर  काम  करने  वाले  श्रमिकों  के  संबंध में  ।  इन  श्रमिकों  को  भी  भविष्य  निधि  का  लाभ

 प्राप्त  करने  की  व्यवस्था  कर  दी  गयी  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  के  फैसले  वाले  मामले  से  इसका

 कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  यहां  तो  प्रदान  यह  है  कि  बीड़ी  बनाने  वाला  कारीगर  श्रमिक की  परिभाषा

 के  अन्तर्गत  माता है  अथवा  नहीं  हम  इस  बात  का  झाइवासन  देते  हैं  कि  विंमान  परिभाषा

 का  संशोधन  कर  के  इसे  बीड़ी  श्रमिकों  के  अ्रनुरूल  बनाया  जायेगा  |

 मद्रास  सरकार ने  बीड़ी  उद्योग  के  लिए  एक  विशेष  विधान  बनाया  है  ।  इसे  मद्रास  बीड़ी

 औद्योगिक  सीमा  ।

 कुछ  कठिनाइयों को  दूर  करने के  लिये  राज्य  सरकारों  को  भी  लिखा  गया  है  ।  उदाहरण  के  लिए

 मध्य  प्रदेश  की  सरकार ने  धारा  (3)  के  श्रन्तगंत  मालिक की  परिभाषा  को  बदल  दिया

 हैं  ।  नयी  घारा  १८  क  उस  भ्र धि नियम  में  जोड़ दी  गयी है  ।  इस  में  काम  पर  लगाने  वाले  मुख्य
 जक के  साथ  साथ  ठेकेदार  पर भी  नौकरी  की  जिम्मेदारी  डाल दी  गयी थी  ।  इस  के  बाद

 तम  न्यायालय  के  निर्णय की  घोषणा  की  गयीं  ।  देखने  की  बात  है  कि  किस  तरह  इस  परिभाषा  में

 संशोधन  किया  गया

 ary  To  पृ०  बनर्जी  ने  भी  एक  प्रदान  उत्पन्न  किया  था  |  वह  सरकार  ध्यान

 रखेगी  शौर  बीड़ी  कारीगरों  के  हितों  को  हानि  नहीं  पहुंचने  देगी  ।

 मेरा  विचार  है  कि  मेरे  इस  झ्राइवासन  पर
 मेरे  माननीय

 मित्र  श्री  त्०  क०  गोपालन

 agar  विधेयक  वापिस  ले  लेंगे  ।

 fat  कण  गोपालन  :  बीड़ी  कारीगरों  के  बारे में  में  ने  जो  कुछ  कहा था  उसे  मंत्री

 दय  ने  किया  है  कौर  उन्होंने  बताया है  कि  सरकार  इस  मामले  पर  विचार  करना  चाहती

 है  ।  उन्होंने यह  नहीं  बताया कि  इस  faa  में  एक  व्यापक  अखिल  भारतीय  विधान  बनाने के  मार्ग

 में  आखिर  कठिनाइयां क्या

 श्री  कई  राज्य  ऐसे  भी  हैं  बीड़ी  उद्योग  की  कोई  समस्या  नहीं  वहां  विधान

 गए
 कोई  आवश्यकता

 नहीं
 ।  परन्तु इस  पर  भी

 हम  इस  बारे  में  राज्यों  को  पुनः
 लिखेंगे  ।

 faa  aid  में
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 fet  wo  wo  गोपालन :  मेरा  निवेदन  है  कि  एक  तो  विधान  होना  चाहिए दूसरा

 सरकार  को  इस  कानून  के  विभिन्न  राज्यों  में  कार्यकरण  की  जांच  करनी  मालूम यह  होता

 है  कि  कानून  ठीक  ढंग  से  WAS  में  नहीं  लाये  जा  रहे  ।  इस  तरह  इन  मजदूरों  की  रक्षा  की  जानी

 चाहिए  ar  उनकी  हालत  सुधारी  जानी  चाहिए  ।

 fat  हाथी :  यदि  माननीय  सदस्य यह  श्रीनिवासन  चाहते हैं
 तो  मेरा  ag  निवेदन है  कि  हम

 बीड़ी  कारीगरों  की  सुधारने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।  हम  इस  बारे में  यह  fart  कर

 रहे  है ंकि  न्यूनतम  मजूरियां  निश्चित  करने  के  लिये  पड़ोसी  राज्यों  के  समूहो ंके  लिए  संप्रत्ति

 बोर्ड  बनाये  जायेंगे  |  इस  बात  की  व्यवस्था  भी  की  जायेगी  कि  नियोजक  एल  २  लाइसेंसों  का

 सहारा  लेकर  राज्य  के  प्रकार  अधिनियम  के  उपबन्धों  से  बच  न  सकें  ।

 क्योंकि  सरकार  ने  यह  शभ्राइवासन दिया  है  कि  वह  बीड़ी  श्रमिकों  की  कार्य  की  दशाओं  का

 सुधार  करेगी  मेरा  निवेदन  है  कि  विधेयक  को  वापिस  लेने  की  अनुमति  प्रदान  की

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  को  ara  विधेयक  वापिस  लेने  की  अवमति

 माननीय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 सभा  की  श्रीमती  से  लिया  गया  ।

 संविधान  विधेयक

 १३६,  २२६,  शादी का  संशोधन  )

 थी  श्रीनारायण  ata  :  में  प्रस्ताव करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान में  tax

 संशोधन  करनेवाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने की  अनुमति  दी
 जाय

 ।

 महोदय  प्रश्न यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  अग्रेतर
 संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को
 पुरःस्थापित  करने

 की

 अनुमति  देदी  म

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 fat  श्रीनारायण  दास  :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हूं  ।

 हिन्दू  विवाह  विधेयक
 *

 २३  का

 fait  ज०  ब०  fa  बिष्ट  (  अल्मोड़ा )  :  में  प्रस्ताव  करता हूं

 हिन्दू  विवाह  अधिनियम  PEXY  में  भ्रम्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक पर  विचार

 आ

 अंग्रेजी  में
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 हिन्दुओं  में  विवाह  एक  पवित्र  बन्धन  समझा  जाता  इसे  कभी  तोड़ा  नहीं  जाता
 था  ।  परन्तु  हालात  के  भ्रनुसार  हिन्दू  विवाह  अधिनियम  स्वीकार  करना  उस  के  अन्तर्गत

 घारा  १०  में  तलाक  ara  विवाह  विच्छेद  की  की  गयी है  ।  इस  विधेयक का  उद्देश्य

 यह  है  कि  मल  अधिनियम  की  घारा  १०  के  ग्रन्थित  झा  तथा  भ्रोछे  न  लगायें

 इसकी  करना है  |  यह  विधेयक  मुख्य  प्र विनियम  की  २३.  एक  नयी

 घारा  जोड़ता  है  जिस  में  यह  उपबन्ध  है  कि  यदि  घारा  १०  अथवा  १३  के  अ्रन्तर्गंत  बताये  गये  .  आघार

 गलत  सिद्ध हों  तो  गलत  आरोपों  से  जिस  पक्ष  की  बदनामी  हुई  हो  उसे  ५०००  रुपये  तक  का

 दिया  जायेंगी  ।

 न्यायिक  पृथक्करण  एवं  परित्याग  area  दोनों  के  लिए  पति  पत्नि  से  भिन्न  किसी  व्यक्ति  के

 साथ  व्यभिचार waar  यौन  सम्बन्ध  के  great  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  इन  में से
 किसी भी  प्रारोप  को  सिद्ध  करना  बहुत  कठिन  है  परन्तु  वे  या  दूसरे पक्ष  को  बदनाम  करने

 अथवा  उसे ऐसी  शर्तें  मनाने  लिये  .  बाध्य करने  के  लिए  लगायें  जाते  हैं  जिन्हें  वादी  सम्भव

 समझता  हो  ।  इसलिए  यह  आवश्यक है  कि  एसी  व्यवस्था की  जाय  जिस  से  इस  प्रकार  के  झूठे  अथवा

 ओछे  न  लगाये  जा  सकें  ।

 यह  ठीक है  कि  दंड  प्रक्रिया  संहिता मुख्य  प्रीमियम  के  झन्तगेत  कार्यवाहियों  पर  लागू  होती

 हैं  परन्तु  वह  उन  मामलों  में  होता है  जिन में  शिकायत  सही  सिद्ध  हुई  lak  विधेयक  में  कल्पित

 घटनायें  उस  में  नहीं  जाति  इस  के  अतिरिक्त  पीड़ित  पक्ष  को  राहत  प्राप्त  करने के  लिए

 अन्य  अदालत  में  जाना  पड़ता  है  ।  विधेयक  पारित हो  जाने  से  ग्रा वश्य कता  समाप्त

 दहो  जायेगी  ।

 इसी  प्रकार का  एक  विधेयक  PERL  में  सभा  के  समक्ष  लाया  गया  था  जिसे  लोकमत  जानने

 के  लिए  परिचालित भी  किया  गया  था  ।  उसपर  प्राप्त मत  पक्ष  में  है  ।  मेरा  निवेदन है  कि

 यह
 विधेयक  पारित  किया  जाना  चाहिए

 ।

 महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ar  ।

 श्री  ओझा  :  में  इस  संशोधन  का  स्वागत  करता  हूं  ।  इस  बारे में  मेरा

 यह  है  कि  यदि  हम  मुख्य  अधिनियम  के  अन्तरगत  मामलों  में  पेश  किये गये  are  तर्कों  को

 समाप्त  करना  चाहते  है ंतो  वह  विधेयक  परित  किया  जाना  चाहिये  ।  यह  ठीक है  कि  व्यवहार

 प्रक्रिया  संहिता  के  अन्तर्गत  उपचार  है  परन्तु  क्षतिपूर्ति  प्राप्त करने  के  लिये  नये  सिरे  से
 बाजी  करनी  पड़ती  है  ।  यदि  हम  कार्यवाही का  स्तर  ऊंचा  करना  चाहते  हैं  तो  हमें  इस

 बन्ध को  स्वीकार  करना ही  होगा

 मा०  ल०  जाघव  :  में  इस  विधेयक का  विरोध  करता  हं  |  मेरे  विचार  में  यह  विधेयक

 कुछ  लाभ  सिद्ध  नहीं  हो  झ्र  इसे  पारित  किया  जाना  चाहिए  एवं
 फौजदारी  भअ्रदालत  दोनों  .  कानूनों  के  झन्तगंत  पर्याप्त  क्षतिपुत्ति.उपलब्ध  किसी  को

 केवल  इस  कारण  दंडित  करना  ठीक  नहीं  है  कि  वह  अपना  आरोप  सिद्ध  कर  ।  हमारे

 यहां  _  तलाक  विशेष  हालत  में  होता  है  जब  कि  wea  स्थानों  पर  तो  यह  छोटे  छोटे  मामलों  पर

 ही  हो  जाता है  ।
 yi  करण

 मूल  wast  में  *
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 श्रीमती  सरोजिनी  महिषी  इस  विधेयक  के  पीछे  जो  भावना  काम  कर

 रही है  उसकी  में  सराहना  wet हूं
 ।  परन्तु इस  दिशा  में  प्रशन  यह  है  कि  क्या  इस  सें  उन

 लोगों  को  सहायता  मिलेगी  जिन  के  लाभ  के  लिये  इसे  लाया  जा  रहा  है  ।  मेरे  विचार  में

 औरतों के  भी  यह  पक्ष  में  नहीं  जायेगा  ।  जो  पक्ष  यह  समझता है  कि  दूसरे  पक्ष  के  विरुद्ध  कोई

 आरोप  सही  है  पर  उस  के  सिद्ध  करने  में  कुछ  कठिनाइयां  हैं  तो  वहू  उसे  लगाने का  साहस  नहीं

 कर  सकेगा

 हमारे  हिन्दु  कानून  के  अनुसार  एक  पवित्र  बन्धन  परन्तु  मनु  ने  भी  विशेष  हालत  में

 तलाक  को  स्वीकार  किया  है  ।  परन्तु  राज  तो  हम  काफी  भौतिकवादी  हैं  ।  मेरे  विचार  में  इस

 महिला  वर्ग  को  कोई  लाभ  होने  वाला  नहीं  हमें  यह  विधेयक  पारित  करने  से  पूर्व  अनेक

 बार  विचार  कर  लेना  चाहिए  |

 ची  wo  रा०  meat (  मंगलौर  +)
 :

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  में  काफी  व्यवस्था  के  होते  हुए  इस

 कानून  की  कोई  जरूरत नहीं  है  ।  घारा  ३५  के  संशोधन से  यही  व्यवस्था है  कि  गलत  आरोपों के

 लिए  सजा  दी  जाय  ।  मेरा  विचार  तो  यह  है  कि  यदि  यह  पारित  हो  गया  तो  लोग  न्यायिक

 पृथक्करण  तलाक  के  लिये  अदालतों  में  जाने  का  साहस  ही  नहीं  कर  सकेंगे
 ।

 क्योंकि  जिन
 आरोपों के  आधार  पर  तलाक  के  लिए  ७  दिया  जायेगा  उनको  सिद्ध  करना  काफी  कठिन

 मेरे  विचार  में  यह  सीधे यक  अनावश्यक है  में  इसका  विरोध करता  हूँ
 ।

 y

 tat  कुण  वर्मा
 :

 मेरे  विचार  में  हमारे  वर्तमान  कानून  में  उस  बात
 के

 लिए  काफी  व्यवस्था  है  जिस  से  के  लिए  कि  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जा  रहा है
 ।  इस  विधेयक

 की  कोई  जरूरत  नही ंहै  ।  इस  विधेयक  के  रंगत  क्षतिपूर्ति  ५०००  रुपये  तक  सीमित है  ।  परन्तु

 वर्तमान  कानून  के  श्रन्तगंत  क्षतिपूर्ति की  राशि  पर  कोई  सीमा  भी  नहीं  है  ।  मेरे  विचार  में  हर

 दृष्टि  से  यह  विधेयक  मैं  इसका  विरोध  करता  हूं
 ।

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  विभुषेनद्र मिश्र  )  में  इस  संशोधन के  विरुद्ध हूं
 कारणों  शर उद्दे इयों  में  जो  तथ्यों  का  विवरण  दिया  गया  है  उसे  में  ठीक  नहीं  मानता  हूं  ।  यह  देखा

 गया है  कि  गलत  कौर  निराधार  आरोप लगाये  जाते  हैं  ।  क्या  इस  प्रकार  की  कोई  घटना  माननीय

 सदस्यों  के  नोटिस  में  भाई  है  ।  हमारे  देश  की  जो  परम्परा  रही  है  उस  में  यह  तथ्यों  से

 सही  नहीं  मालूम  होता
 |

 हमारे  यहां  तो  बहुत  ही  तंग  ast  पति  wear  पत्नि  अदालत  में

 के  लिय  जाते हैं  ।

 तंग  करने  के  कारण  चलाये  गये  मुकदमे  में  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  aire  दण्ड
 प्रक्रिया  संहिता  दोनों  के  भ्रत्तगत  उपाय  मौजूद  हैं  ।  एकमात्र  अन्तर  यह  है  कि  क्षतिपूर्ति की  राजसी
 १०००  रुपये  तक  है  जब कि  विधेयक  में  उसे  ५०००  रूपये  तक  बढ़ाया जा  रहा  है  ।  यह  संभव
 नहीं  है  कि  राशि  बढ़ा  देने  से  संबंधित  पक्ष  अदालत  नहीं  जायेंगे  ।,

 इस  विधेयक के  कारण  ऐसी  स्थिति  पैदा  हो  जायेगी  कि  महिलायें  wast  में  जाने  का
 साहस न  कर  सकेंगी  दौर

 जिन  की  सहायता  के  लिये  यह  विधेयक  है  उन्हें  भी  कुद  लाभ

 नहीं  होगा  ।  माननीय  प्रस्तावक  महोदय  का  यह  कहना  है  कि  देश  का  जनमत  बहु  संख्या  में  इसके

 पक्ष  में  भी  गलत  मेरा  निवेदन है  कि  इस  दिदा  में  काफी  मतभेद
 विभिन्न  सुझाव  se

 में



 २४५  १८८४  (  )  fafa  व्यवसायी  विधेयक  vy

 और  मत  प्रकट किये  गये  हैं  ।  जो  कुछ  भी  राय  हमें  प्राप्त  हुई  है  उस  के  अधार  पर  इस  मामले

 का  निपटारा  शीघ्रता  से  नहीं  किया  जा  सकता  ।  पूरी  सम्भावना  है  कि  लाभ  के  स्थान पर  इस  से

 हानि  अघिक हो  ।

 इस  परिस्थिति  में  में  प्रस्तावक  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  अपने  विधेयक  को

 वापिस ले  लें

 थी  Ho  ०  सि०  बिष्ट  में  इस  संबंध में  कुछ  ही  शब्द  कहना  चाहता  हूं  ।  उपमंत्री

 महोदय  ने  प्रतिवेदन  तो  पढ़ें ही  होंगे
 ।

 मेरी  राय  तो  यही  है  कि  उन  में  उल्लिखित  सुझाव
 झपनाने  योग्य  किन्तु  यदि  इस  मामले को  रहने  दिया  गया  है  तो  में  झपने  विधेयक  को  वापस  लेने

 की  अनुमति चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  :  क्या  सदस्य
 को  विधेयक  वापस  लेने

 की  अनुमति  दी  जाये  ?

 सभा  की  प्रकृति  से  वापस  लिया  गया

 विधि  व्यवसायी  संशोधन  विधेयक

 घारा  १४  शौर  १५  का  सचदेवा

 थी  हेमराज  )  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 सकी  विधि  व्यवसायी  enue F में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक पर

 विचार किया  जाये

 में  ने  जो  विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  इसका  सीमा  क्षेत्र  सीमित  इसकी  श्रावव्यकता  इसलिए
 हुई  कि  अभिवक्ता  अधिनियम  को  पास  करने  के  बाद  बहुत  से  विधि  व्यवसायी  रह  गये  हैं

 व्यवसायी  aff  के  भझ्रन्तगंत  आते  हैं  ।  इस  अघिनियम की  धारा  १४  में  शैलों  के

 विरुद्ध  अनुशासनात्मक  कार्यवाही  का  उपबन्ध  इस  स्वर  देश  में  ७६,००० से  ८०,०००  तक

 वकील  जिन में  प्रायः  Vo,oo0o0  अधिवक्ता  हैं  ।

 अघीनस्थ  न्यायालयों  में  क्या  होता है
 ?

 वहां  वकीलों  कों  जीविकाहेतु १५,  २०  मामले हाथ  में

 देने  होते  हैं  ।  ऐसी  स्थिति  में  बहुंत  ध्यान  देने  पर  भी  संभव  है  कि  ag  आवेदनपत्र  में  पूरे  तथ्य

 न  दे  पायें  क्योंकि  ग्राहक  भी  तो  बहुत  चलाक  हो  गये  हैं  ।  यदि  ग्राहक  फीस  न  दे  तो  वकील  द्वारा  वकालत
 न  करने पर  उस  पर  श्रनुशासन  संबंधी  कार्यवाही  की  जा  सकती है  ।  कभी  कभी  ग्राहक  वकीलों

 के  विरुद्ध झूठी  शिकायतें  भेज  देते  हैं  ।  ऐसी  परिस्थितियों  में  उसे  कोई  वकील  करना  पड़ता  है  ।

 यदि  लम्बी  कार्यवाही  के  बाद  शिकायत  झूठी  प्रमाणित  हो  तो  वकील  को  मुकदमे का  खच  दिलाने

 का  उपबन्ध नहीं  है  ।  उस  वकील  को  कुछ  नहीं  मिलता  ।  उसकी  ख्याति  पद  पर  भी  धब्बा

 लगता है  ।  ग्रलाहाबाद उच्च  न्यायालय  के  मामला  संख्या  RRY  में  १९३० में  यह  निर्णय  दिया

 गया  था  कि  विधि  व्यवसायी  संहिता  संपूर्ण  है  ak  उस  में  ae  दिलाने  का  उपबन्ध  नहीं

 इस  लिए  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  है  कि  वकीलों  के  विरुद्ध  मामलों  मैं  शिकायत  के  झूठा
 प्रमाणित  होने  पर  उन्हें  भी  खच  मिला  करे  |

 =eERAR  Aste
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुति  gar

 ।

 धंप्रेडी  में



 eye  विधि  व्यवसायी  )  विधेयक  १६  PERQ

 patter  सुरेन्द्र
 :  विधेयक  के उद्देइ्यों  ate  कारणों  का  विवरण  कौर  खंड  २  शक

 gat  के  अनुकूल  नहीं  हैं
 ।

 विधेयक  में  केवल  शिकायत  के  झूठा  प्रमाणित  होने  ही  कहीं

 mae  feat  भी  मुकदमे के  असमय  होने  पर  उसे  देने  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  गांव  में
 '

 केवल  वकील  को  ही  श्रातंकित  नहीं  किया  जाता  बल्कि  वहां  साधारण  लोगों  को  वक़ील भी

 आतंकित  करते  हैं  में  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ।

 कु०  Fo  विधेयक  की  भावना  से  में  पूर्णतः  सहमत  हूं  ।

 किन्तु  कभी  तो  men  लोग  को  तंग  करते  हैं  किन्तु  कभी  इसके  विपरीत बात  होती

 है  ।  यह  उपबन्ध  नहीं  होना  चाहिये  कि  सभी  विफल  मामलों  में  वकील  को  खां  देना

 चाहिये  ।  वास्तव  में  न्यायालय  को  इस  संबंध  में  स्वविवेक  अधिकार  प्राप्त  होना  चाहिये  |  भरत

 माननीय
 सदस्य  को  यह  विधेयक अधिक  उपयुक्त  शब्दों  में  प्रस्तुत  करना  चाहिये  |

 pat  विभेद मिश्र  :  afar  अधिनियम  पास  करने  के  बाद  स्थिति  बिल्कुल  बदल  गई
 थी  ।  न्यायालयों  को  उन  के  विरुद्ध  अनुशासन संबंधी  कार्यवाही  करने का  अधिकार  नहीं

 बल्कि  यह  अधिकार  विधि  जीवी  परिषदों  को  है  ।

 जो  लोग  झ्र धि वक्ता  नहीं  बन  या  नहीं  चाहते  वे  अधिवक्ता  के  रूप  में  कार्य

 करने  का
 अधिकार  रखते  हैं  किन्तु  उनकी  संख्या  बहुत  ही  कम  है  ।  ~

 इस  विधेयक  द्वारा  विधि  व्यवसायी  अधिनियम  की  धारा  १४  ate  १५  को  संशोधित किया

 जाना है  ।  यह  विधेयक  झ्रनावश्यक  क्योंकि  अधिवक्ता  अधिनियम  के  भ्रध्याय  पांच  के

 लागू  होने पर  areal  में  पने  are  ही  संशोधन हो  जाएगा  ।  इस  अध्याय को  शीघ्र  लागू
 करने के  लिये  प्रयत्न  किये  जिन्हें

 इस  बात  की  भी  जांच  की  जा  रही  है  कि  वकीलों  शर  मुखबिरों  को  भी  उसी

 क्षेत्राधिकार  में  लाया  जाए  ।  कह नहीं  सकता  कि  ऐसा  हो  सकेगा  अथवा  नहीं  ।.

 १८७६  का  अधिनियम  पिछले  ८०  वर्ष  से  बिना  किसी  संशोधन के  बहुत  sear  प्रमाणित
 mm  है  ।  इस  समय  कोई  संशोधन  त  स्वीकार  करना  उचित  नहीं  होगा  ।

 दादों  के  साथ  में  प्रस्तावक  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  को  वापस  लेले ।

 fa  हेम  राज  :  जहां तक  उपमंत्री  ने  यह  कहा  है  कि  शभ्रध्याय  पांच  के  लागू  होने  पर  वकील

 कौर  मुखतार  भी  अधिवक्ता बन  जाएंगे  में  इसे  ठीक  नहीं  मानता  ।  भले  उनकी  संख्या कम  है

 किन्तु तो  भी  काफी  है  ।  किन्तु  क्योंकि  उपमंत्री  ने  आश्वासन  है  कि  उन्हें  भी  इसी  क्षेत्राधिकार

 में
 लाने

 का  यत्न  किया  जाएगा  में  विधेयक  को  वापस  लेने  की
 अनुमति

 मांगता  हूं
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  सभा  सदस्य  को  विधेयक  वापस  लेने  की  अनुमति  देती  है
 ?

 कुछ  माननीय सदस्य  :  जी  हां
 ।

 सभा  की  अनुमति  से  वापस  लियां  गया  ।

 इसके
 पश्चात

 लोक  सभा  सोमवार  LE  EKV/Vs  कातिक  १८८४  (as)

 ग्यारह बजे  तक  क  लिये  स्थगित  हो  गई  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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